
 प्रा  Motions  re:

 of  the  Joint  Committee  of  the
 Houses  on  the  Bill  further  to
 amend  the  Drugs  and  Cosmetics
 Act,  940  be  extended  upto  the
 2nd  December,  963.’”

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 TWENTYSEVENTH  REPORT

 Shri  Krishnamoorthy  Rao
 (Shimoga):  Sir,  I  beg  to  present  the
 Twenty-seventh  Report  of  the  Com-
 mittee  on  Private  Members’  Bills  and
 Resolutions,

 2.44  hrs,
 MOTIONS  RE:  COMMITTEE  ON
 PUBLIC  UNDERTAKINGS—contd.

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now
 take  up  further  considerat‘on  of  the
 two  motions  on  the  Committee  on
 Public  Undertakings  moved  by  the
 Minister  of  Industry.  Dr.  Lohia  may
 continue  his  speech

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  (फरूखाबाद  )  :
 अध्यक्ष  महोदय,  निजी  धंध्रों  न ेसरकारी  धंधों
 से  बदइन्तजामी  सीखी  है  और  सरकारी  घंटों
 ने  निजी  यंत्रों  स ेलूट  सीखी  है  जिसका  नतीजा

 हुआ  है  कि  मुझे  श्री  बिड़ला  के  रंध्रों  में  दौर
 श्री  नेहरू  के  घंटों  में  कोई  अन्तर  नहीं  दिखाई
 पड़ता  ।  निजी  धंधों  की  आत्मा  और  उसका
 शरीर  सरकारी  धंधों  के  अन्दर  है  ।  खाली
 सरकारी  धंधे  एक  झ्रोढ़नी  ब्रोड  कर  रहते  हैं
 सावंजनिकता  की,  लोकप्रियता  की  लेकिन
 इसका  नतीजा  बहुत  खतरनाक  हुआ  है  t
 मैं  श्रापका  ध्यान  खींच  रहा  था  उन  उपायों
 की  तरफ  जिनसे  सरकारी  धंधों  की  आत्मा
 पवित्र  बनाई  जा  सकती  है।

 एक  उपाय  मैंने  समता  के  चित्र  का  बताया
 था  ओर  कुछ  उदाहरण  इसके  बताये  थे  ।
 मैं  दर्ज  करता  हूं  कि  अंकों  के  अनुपात  पर  सोचा
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 जाए,  अंकों  पर  नहीं  ।  उन  अंकों  को  ज्यादा
 बढ़ाने  के  लिए  श्व  मैं  सुविधा  की  तरफ
 आपका  ध्यान  खींचता  हुं  7  कुछ  लोग  केवल
 नौकरी  पर  ध्यान  देते  हैं,  सुविधा  पर  नहीं  ।
 लेकिन  मैं  ग्राहको  बताऊं  कि  एक  ग्रीस  जो
 अढ़ाई  हजार  रुपये  महीना  कमाता  है,  सुविधा
 के  रूप  में  साधारण  तौर  पर  दस  हजार  रुपया
 राज्य  का  खर्च  करता  है  i  इसमें  मैं  बहुत
 ऊंचे  जो  लोग  हैं,  उनकी  सुविधा  को  नहीं  ले

 रहा  हूं  ।  वह  लाखों  में  मामला  जाता  है  ।

 यह  मैं  एक  औसत  बात  बता  रहा  हूं  ।  मैं

 कहता  हूं  कि  जब  कभी  गैरबराबरी  की  बात
 आप  किया  करे  तो  कम  से  कम  हिन्दुस्तान  में
 केवल  वेतनों  के  फर्क  की  बात  न  किया  करें।
 वेतनों  को  छोड़  कर  बड़े  लोग  अपने  लिए
 चौगती  और  छ:  गति  सुर्खियों  ले  लिया
 करते  2  और  उन  सुविधाघरों  के  रहते
 बहुत  कुछ  कानून  भंग  भी  हुया  करता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  उन  लोगों  के  नाम
 नहीं  लगा  ।  खाली  मैं  इतना  बताये  देता

 हूं  कि  किस  तरह  से  कानून  भंग  होता  है  ।
 एक  बहुत  बड़ा  सरका री  अफसर  है  इत  सरकारी
 धंधों  वाला  जो  दिल्‍ली  में  काम  करने  लग
 गया  ।  अपने  कुटुम्ब  के  लिए  उसने  बम्बई  में
 सरकारी  खर्चे  से  बंगला  रखा  !  उसी  तरह
 से  एक  और  बड़ा  श्रीधर  है  जो  हमेशा  यहां
 बम्बई  से  दिल्‍ली  टेलीफोन  किया  करता  है
 व्यक्तिगत  मामलों  में गरीर  वह  रखकर  हर
 हफ्ते  एक  बार  हवाई  जहाज  में  यहां  सफर
 भी  किया  करता  है  ।

 उसी  तरह  से  रोमानिया  कौर  हिन्दु-
 स्तान  के  मामले  में  जो  समझौतों  का  तोड़
 हुआ,  उस  पर  मैं  आपका  ध्यान  खींचता  हूं  ।

 गोहाटी  में  जो  तेल  साफ  होता  है,  वहां  की
 केरोसीन  इकाई  जे  है,  वह  बहुत  दिनों  से  बन्द
 पड़ी  है,  कभी  साल  भर  में  ८०  दिन  काम  करती

 है,  कभी  yo  दिन  काम  करती  है।  ग्राहक
 भी  बिल्कुल  बन्द  है  ।  मुझे  इत्तिला  मिली  है
 कि  रोमानिया  मीर  हिन्दुस्तान  का  जो
 समझौता  हुआ  था  उस  समझौते  की  शर्तों

 को  तोड़  करके  और  जंग  लगा  माल  ले  कर
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 [डा०  राम  मनोहर  लोहिया]

 यह  सारा  कारखाना  कायम  किया  गया  है  ।
 मैं  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  कौन  सी  सुविधा
 हिन्दुस्तानी  अफसरों  को  मिली  और  अगर
 मिली  तो  बड़ी  खतरनाक  सुविधा।  रही  होगी  ।

 कानून  बहुत  ज्यादा  टूट  रहा  है  मैं  आपको
 कौर  भी  बहुत  से  उदाहरण  दे  सकता  हूं  लेकिन
 इसको  बन्द  कर  के  खाली  मैं  इतना  कहना
 चाहता  हूं  सरकारी  घंटों  के  सम्बन्ध  में  कि

 हू  त्रुटि  सारी  दुनिया  में  देखी  गई  है  कि
 सब  अफसर  कानून  तोड़ते  हैं  शौर  एक  दूसरे
 को  बचाने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  रूस  को
 भी  इसका  बहुत  ज्यादा  सामना  करना  पड़ा
 था  ।  ये  सुविधायें  बन्द  करना  मुश्किल  है
 क्योंकि  सरकार  की  एक  मंशा  है  कि  वह  भी
 अपने  अफसरों  को  उसी  तरह  रखे  ।जस  तरह
 से  निजी  धंधे  वाले  अपने  भ्र फसरों  को  रखते

 हैं।  मैंने  सुना  है  कि  कई  बार  प्रधान  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  अगर  टाटा,  बिड़ला  आदि  अपने
 झफसरों  को  शान  से  रखते  हैं  तो  हिन्दुस्तान
 का  राज  भी  अपने  भ्र फसरों  को  शान  से  रखना

 चाहता  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यही
 सब  से  बड़ी  खराबी  है  कि  शौकीनी  और

 फिजूल  खर्ची  का  मन  बनता  चला  जा  रहा
 है,  समता  का  मन  नहीं  ।  इसका  सब  से

 बड़ा  उदाहरण  स्वयं  प्रधान  मंत्री  देते  हैं  ।

 बह  हमारे  सरकारी  धंधों  का  उद्घाटन  करते

 हैं प्रौर  जब  वह  या  उनके  जेसा  कोई  मंत्री
 जाता  है  तो  वह  देखें  कि  कितना  खर्च  होता
 है  ।  एक  बार  सिर्फ  उन्होंने  कहा  कि  अब  से
 मैं  उद्घाटन  नहीं  किया  करूंगा  कोई  मजदूर
 उद्घाटन  करेगा  और  एक  मजदूर रन  ने  उनके
 सामने  उद्घाटन  भी  किया  t  ag  ait
 फिर  बाद  में  कभी  नहीं  हुआ  है  ।  वह  हमेश
 उद्घाटन  के  लिए  पहुंच  जाते  हैं  और  खर्च
 करते  हैं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  खींचूं  कि  हीराकुड
 कौर  राउड़केला  के  इलाके  में  जो  सिर्फ  पचास
 साठ  मील  का  इलाका  है,  तीन  हवाई  शे
 हैं  7  ये  किस  लिये  हैं  ?  सिर्फ  इसलिये  कि
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 प्रधान  मंत्री  और  दूसरे  मंत्रियों  की शान  श्र
 शौकत  मेंढक  न  आ  जाए,  उनकी  शान  और
 शौकत  के  लिए  ये  हवाई  श्री  बना  दिये  गये
 थे  ग्रोवर  अब  उनसे  कोई  काम  नहीं  होता  है,  न
 माल  ढोया  जाता  है  और  न  कोई  और  जाता
 है।  श्राप  देखें  कि यह  शान  शौकत  की  फिजूल-
 खर्ची  कितनी  बढ़  गई  है  t

 wa  मैं  दाजी  जी  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  क्‍यों  वह  आरती  उतारते  हैं  सार्वजनिक
 घंटों  की,  लेकिन  उसके  साथ  साथ  सब  तर्क
 उसके  खिलाफ  देते  हैं  ?  इसका  सबब  थह  है
 कि  उन्होंने  रूस  के  बारे  में  ज्यादा  सोचा  नहीं  ।
 रूस  में  बड़ा  अत्याचार  हुआ,  बड़ा  जुल  सुग्रा  |
 मैं  उसको  नापसन्द  करता  हु,  लेकिन  मैं
 यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  मैं  हिन्दुस्तान  की
 शौकीन  पसन्द गी  को  भी  बहुत  नापसन्द
 करता  हूं  और  अगर  यह  काम  रूस  में  हुआ  होता
 जो  कि  हिन्दुस्तान  में  पिछले  १५  वर्षों  स ेचल
 रहा  है,  तो  न  जाने  कितने  नौकरशाह  और
 न  जाने  कितने  मंत्री  दीवार  के  सामने  मुंह
 करके  उड़ा  दिये  गये  होते  ।  यह  एक  ऐसा
 मामला  है  जिस  पर  कि  मैं

 भ्र॒ध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  कहिए
 कि  पबलिक  अंडरटकिग्स  के  लिए  कमेटी  बने
 यान  बने  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  जी  हां,
 बने  ।  लेकिन  मैं

 भ्रध्यक्ष  महोदय:  अपने  १३  मिनट
 तो  कल  लिये  थे  और  राज  भी  a

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया:  कल  तो
 मैंने  पांच  सात  मिनट  ही  लिए  थे  ।

 झष्यकष  महोदय:
 मिनट  लिये  थे  ।

 नहीं,  आपने  १३
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 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं  सेवा-
 जनक  घंटों  पर  बोल  रहा  हूं,  और  सावे-
 जनिक  धंधे  किस  तरह  से  चलाए  जाने  चाहिएं
 इसका  कमेटी  को  थोड़ा  बहुत  ज्ञान  होता
 चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्तसर  में  श्राप
 इसको  कहें  तो  कह  सकते  हैं,  लेकिन  आप  ने  तो

 एक  बहस  शुरू  कर  दी  ।  यह  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया:  मैं  जानता"

 हूं  भ्रध्यक्ष  महोदय  ।  मैंने  केवल  एक  बात

 कह  दी  कि  मंत्रियों  और  नौकरशाहों  को  रूस
 में  गोली  से  उड़ा  दिया  गया  होता  ।  यह  एक
 ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  जिस  पर  कि  उनको
 आ्रापत्ति  हो  सकती  है  ।  मैं  उसको  पसन्द  नहीं
 करता  ।  मैं  उसको  अत्याचार  समझता  |
 लेकिन  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  यह
 शोकीनी  बहुत  खराब  हो  रही  है  और  जब  समता
 का  मन  कायम  किए  बिना  हिन्दुस्तान  में
 सार्वजनिक  धंधों  को  चलाने  से  बहुत  ज्यादा

 नुक्सान  होगा  ।  यह  पहली  बात  है  जो  मैंने
 आपसे  कही  ।

 उसके  साथ  साथ  जहां  तक  लोकतंत्र
 का  हिसाब  है,  मजदूर  और  मालिक  के  रास्तों
 के  बारे  में  भी  इतना  ही  कहूंगा  कि  निजी  धंधों
 में  मजदूर  इतना  असन्तुष्ट  नहीं  ह ैजितना  कि
 सावंजनिक  धंधों  में  है  ।

 श्र  लोकतंत्र  के  बारे  में  एक  विचित्र
 घटना  ग्राहको  बताता  हूं  ।  टाटा  नगर
 कम्पनी  नगर,  करोड़पतियों  का  नगर  है,
 लेकिन  चित्तरंजन  तो  ऐसा  विचित्र  नगर  हो
 गया  है  कि  उसके  अन्दर  घुसने  के  लिए  परमिट
 लेनी  पड़ती  है  ।इस  तरह  का  लोकतंत्र  चालू
 है  ।  मेरे  पास  उदाहरण  तो  सैकड़ों  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मेरी  फिर  आपसे
 दरखास्त  है  कि  सवाल  तो  इतना  है  कि
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 जिस  तरह  से  अभी  एस्टीमेट्स  कमेटी  देख
 रेख  करती  है,  इसी  तरह  से  चलती  रहे  या
 इसके  लिए  एक  श्रलाहिदा  कमेटी  बनाई
 जाए

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  अध्यक्ष
 महोदय,  जब  कोई  कमेटी  बनेगी  शौर  उसके
 सामने  ये  बातें  नहीं  होंगी  तो  हम  लोक  सभा
 वाले  करेंगे  क्या  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय:  डाक्टर  साहब,  आपको
 जो  कहना  था  आपने  कह  दिया  और  मैंने  उसको

 सुना  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं  एक  ही
 वाक्य  में  जो  सार्वजनिक  धंधों  की  कमियां  हैं
 व्यापारिक  दृष्टि  से  उनको  बताये  देता

 भ्रष् पक्ष  महोदय  :  वह  सारी  कमियां
 कब  नहीं  करा  सकतीं  ।  सवाल  यह  है  कि  इस
 वक्‍त  जिस  तरह  से  अभी  काम  चल  रहा  है
 उसी  तरह  चलता  रटे  या  एक  नयी  कमेटी
 कायम  की  जाए  ।  तो  उस  पर  श्राप  कहिए  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  नई  कमेटी
 कायम  की  जाए,  लेकिन  वह  क्‍यों  कार्य
 की  जाए,  इसके  बारे  में  तो  मैं  अपने  तरक  दूंगा
 तब  मैं  बहुत  जल्दी  खत्म  कर  रहा  हूं  ।  मंत्री

 महोदय  को  चाहिए  कि  वहू  खद  मुझ  से  वे

 उदाहरण  ले  लें  जिनसे  कि  सार्वजनिक  धंधे
 बिगड़े  हुए  हैं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय:  डाक्टर  साहब,  अब  खत्म
 कीजिए  ।  एक  एक  मेम्बर  को  १५  मिनट
 देने  हैं  7  आपको  कल  १३  मिनट  दिए  शौर
 दस  के  करीब  आज  भी  हो  रहे  हैं  ।  आपको
 जो  कहना  हो  वह  मुख्तसर  में  कह  दें  ।  श्रगर
 श्राप  मिसालें  देंगे  तो  बहुत  वक्‍त  लगेगा  ।
 मैं  जानता  हुं  कि  आपके  पास  बहुत  मसाला  है
 शौर  वह  जरूरी  मसाला  है  t  लेकिन  यह  तो
 देखिये  कि  जो  हमारे  सामने  मौका  है  उस  पर
 उनको  कहा  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  ब
 भाप  खत्म  कीजिये  ।
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 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं  पांच
 मिनट  में  खत्म  किये  देता  हूं  ।  जो मसाला

 मेरे  पास  है  उसे  छोड़े  देता  हूं  -  F

 amt  हिन्दुस्तान न  मजा  फौलाद  बिक
 रही  है  उसका  दाम  सस्ता  होना  चाहिए  |
 क्योंकि  लोहे  और  कोयले  के  मामले  में  हिन्दु-
 स्तान  स्वर्ग  है  ।  हम  अपना  कच्चा  लोहा
 जापान  को  चार  छः  हजार  मील  दूर  भेजते
 हैं  और  जापान  अपना  फौलाद  यहां  सस्ता
 बेचता है  लेकिन  हमारे  फौलाद  के  दाम  बहुत
 ज्या दाए ँहैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  निजी  धंधे
 वाले  इस  बात  को  पसन्द  करते  हैं  कि  सरकारी
 घंघों के  सबब  से  दाम  ज्यादा  रहें  शर  वह
 भी  मुनाफा  उठा  सकें  ।

 ये  सारी  चीजें  सार्वजनिक  घंटों  के
 मामले  में  हो  रही  हैं  7  मगर  निजी  घंटों  में
 यह  होता  तो  उनका  दिवाला  निकल  गया  होता
 लेकिन  सार्वजनिक  घंटों  में  दिवाले  की  बात
 नहीं  रहती  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  को
 एक  संकल्प  दे  रहा  हूं  कि  वह  अपने  यहां  लागत
 हिसाब  जरूर  जारी  करें।  लागत  हिसाब  में
 ये  सब  चीजें  सामने  आती  रहेंगी  कि  कौन
 कहां  कानून  को  भंग  कर  रहा  है,  कौन  दोषी
 है  ।  दोष  के  मामले  में  भी  अच्छा  हो  कि
 सरकार  ध्यान  दे  ।  जब  कोई  दोषी  पकड़ा
 जाता  है  तो  उसकी  जगह  दूसरा  दोषी
 सामने  न  जाता  है  |  अब  नए  मंत्री  आएं  हैं,
 उन्हें  पदा  चल  जाएगा  t  कभी  वित्त  मंत्री
 दोषी  समझे  जाते  हैं,  तो  फिर  पाटिल  साहब
 दोषी  समझे  जाते  हैं,  फिर  कामत  साहब  दोषी
 समझे  जाते  हैं  और  इस  तरह  से  दोषी  पकड़ा
 नहीं  जाता  ।  इसलिए  दोषी  पकड़ने  के  बजाए
 हिन्दुस्तान  की  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए
 इस  तरफ  कि  दोष  को  कैसे  दूर  किया  जाए।

 अन्त  में  मैं  एक  ही  वाक्य  कहता  हूं  ।
 जितने  मंत्री  लगे  हैं,  ये  सरकार  में  नहीं  रहेंगे
 तो  ये  सारे  के  सारे  निजी  घंटों  के  उपासक
 और  हिमायती  बन  जायेंगे  ।  केवल  मेरा  जैसा
 आदमी  सार्वजनिक  धंधों  का  हिमायती  रहेगा  ।
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 Mr,  Speaker:  Shrimati  Ramdulari
 Sinha,

 Shri  Surendranath  Dwivedy  (Ken-
 drapara):  Sir,  are  you  continuing  this
 for  the  whole  day?

 Mr.  Speaker:  No,  I  am  not.  I  will
 call  the  hon.  Minister  at  3  o’clock,  I
 am  finishing  with  it,  Now  will  re-
 duce  the  time  limit  on  speeches.  The
 same  things  are  being  repeated  and
 certain  irrelevant  things  are  being
 said.  I  will  request  hon.  Mem-
 bers  that  they  should  try  to  finish
 their  speeches  within  ten  minutes  so
 that  I  will  be  able  to  call  more  hon.
 Members

 श्रीमती  राजदुलारी  सिन्हा  (पटना):
 अध्यक्ष  महोदय,  में  माननीय  उद्योग  मंत्री  श्री

 कानूतगो  साहब  का  शुक्रिया  अदा  करना
 चाहती  हूं  कि,  देर  से  ही  सही,  उन्होंने  पब्लिक
 सेक्टर  के  क्षेत्र  में  पालियामैंट  की  कमेटी  के
 निर्माण  का  मोशन  पेश  किया  1

 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  कमेटी  के
 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी  सदस्य  को
 ऐतराज  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  कमेटी  के
 निर्माण  का  सुझाव  काफी  विलम्ब  से  आया  है  1a
 आज  यहां  पर  यह  तक  देना  युक्तिसंगत  नहीं
 और  मौजूं  भी  नहों  कि  बरतानिया  में  ऐसी
 कमेटी  के  निर्माण  में  चार  वर्ष  लगे  थे  ।  आज
 हमारे  भारत  को  झ्रौद्योगोकरण के  क्षेत्र  में
 योजनाओं  के  सहारे  बड़ी  तेजी  से  आगे  बड़  ना
 है  और  जिन  तमाम  लक्ष्यों  को  यूरोप  मैं  सदियों
 में  प्राप्त  किया  गया  उन्हें  हमको  चन्द  वर्षों
 में  पूरा  करना  है  ।  ऐसा  नहों  होगा  तो  हमारा
 आगे  बढ़ना  उतना  ही  विकट  हो  जाएगा  ।

 आज  इस  कमेटी  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में
 सदन  के  सदस्यों  ने  हर  दृष्टिकोण  से  विचार
 व्यक्त  किए  हैं  ।  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  हमारा
 लोकतंत्र  समाजवाद  से  जुड़ा  हुआ है  कौर  इस
 लिए  हम  समाजवाद  के  प्रति  वफादार
 सिपाहियों  का  यह  कर्तव्य  है  कि  टम  पबलिक
 सेक्टर  मैं  एफीशेंसी  और  लोकोपयोगी
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 लाकर  उसको  उन्नति  का  एक  खम्बा  साबित
 करें,  कौर  इसके  लिए  यह  जरूरी  है  कि  इस
 क्षेत्र  मैं  प्राइवेट  क्षेत्र  के  मुकाबले  में  एफीशेंसी,
 प्रोडक्शन,  इंडस्ट्रियल  रिलेशन्स  में  प्रगति
 दिखाई  दे  ।  हमारे  देश  की  जनता  का  जीवन
 स्तर  ऊंचा  उठाने  का  सवाल  शर  अन्य  अनेकों
 सवाल  इससे  जुड़े  हुए  हैं।  हमको  पबलिक  सेक्टर
 के  द्वारा  देश  के  सामने  एक  नमूना  रखना
 होगा  ।  लेकिन  आज  जो  पबलिक  सेक्टर  की

 हालत  है  वही  बागे  भी  रही  तो  यह  इस  देश
 का  दुर्भाग्य  होगा  कौर  ऐसा  होने  पर  हमारे
 समाजवाद  पर  लोग  उंगली  उठा  सकते  हैं ।
 तो  मैं  इस  कमेटी  के  निर्माण  के  सुझाव  का
 समर्थन  करते  हुए  कोई  सस्ती  आलोचना  यहां
 पर  नहीं  रखना  चाहती  ।  कागजात  से  यह
 स्पष्ट  हैँ  कि  इस  क्षेत्र  में  सुधार  की  काफी
 ग्रा वश्य कता  है  |

 मेरा  पबलिक  सेक्टर  के  श्रमिकों  से

 ताल्लुक  रहा  है  और  मैं  ने  पबलिक  सेक्टर  के
 वक्त  को  देखा  भी  है  ।  मैं  ने  देखा  है  कि  वहां  पर
 बेशुमार  गड़बड़ियां  हैं।  करोड़ों  का  खच  है
 जिस  पर  पूरा  नियंत्रण  नहीं  है  और  भ्रफसर
 लोग  इंडस्ट्रियल  रिलेशन्स  के  बारे  में  मनमानी
 करते  हैं  7  तो  इन  पबलिक  सेक्टर  के  उद्योगों  में
 प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  लिए  जिससे  हमारी
 जनता  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  हो  सके,  यह
 अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  इस  तरह  की  एक
 कमेटी  का  निर्माण  किया  जाए  ।  पबलिक
 सैक्टर  में  केवल  पबलिक  रिलेशन्स  के  मामले  में
 ही  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  हुमा  है  ।  मैं  चन्द
 बातें  इस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहती  हूं  ।  मैं
 विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहती  ।  हथिया  और
 रूरकेला  जैसे  पबलिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  भी
 इंडस्ट्रियल  रिलेशन्स  टाटा  के  मुकाबले  के  नहीं
 है  ।  और  सरकारी  आदेशों  का  पालन  तो
 दूर  रहा,  जो  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  स्टेट्यूटरी
 प्रावीजन्स  हैं  उनका  भी  उल्लंघन  होता  है  1

 आज  ग्रा वश्य कता  यह  थी  कि  पबलिक
 सेक्टर  दुनिया  के  सामने  एक  माडल  एम्प्लायर
 का  नमूना  पेश  करता  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो
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 सका  है  1  मैं  इस  कमेटी  के  निर्माण  का  समर्थन
 करते  हुए  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना

 चाहूंगी  कि  इस  कमेटी  के  अ्रधिकारों  पर
 रुकावट  न  लगायी  जाए  ।  यह  बात  सत्य  है  कि

 यह  कमेटी  गवर्नमेंट  की  मेजर  पालिसीज  के
 बारे  में  दखलन्दाजी  न  करें,  लेकिन  पबलिक
 सेक्टर  के  धन्धों  के  डे  टु  डे  एडमिनिस्ट्रेशन  का
 जहां  तक  ताल्लुक  है,  वहां  इसके  भ्रधिकार  को
 सीमित  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  गवर्नमेंट  का

 यह  कदम  बहुत  ही  समाजवादी  और  प्रगतिशील

 है  किन्तु  इसका  क्षेत्र  सिर्फ  बड़े  बड़े  कारखानों
 तक  ही  सीमित  न  रख  कर  सभी  सरकारी
 उद्योगों  पर  लागू  किया  जाये  ।

 73  hrs.
 इस  कमेटी  के  अधिकारों  को  केवल  ष्बन्ट

 पबलिक  अंडरटेकिग्स  तक  ही  सीमित  न  कर
 उनको  वही  अधिकार  देना  चाहिए  जो  कि
 राज  पबलिक  एकाउंट्स  कमेटी  और  एस्टीमेट्स
 कमेटी  को  है।  मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  एक  बार
 फिर  इस  सुझाव  का  समर्थन  करूंगी  और  कहना
 चाहूंगी  कि  आज  हमारे  देश  का  भविष्य  या

 यूं  कहा  जाये  कि  देश  का  औद्योगिक  भविष्य
 पबलिक  सैक्टर  में  चलने  वाली  बड़ी  बड़ी
 अंडरटेकिंग  की  सफलता  पर  निर्भर  करता
 है  ।  यदि  पबलिक  सेक्टर  में  हम  सफल  हुए  तो

 हमारे  देश  का  औद्योगिक  विकास  सफल
 होगा  ।  करोड़ों  रुपयों  की  लागत  पर  हम  देश
 को  जो  एक  मज़बूत  किला  बना  कर  दुनिया  के
 सामने  खड़ा  करना  चाहते  हैं  तो  उसका  तात्पयं
 अच्छे  उत्पादन  से  है,  जनता  के  अच्छे  लिविंग
 स्टैन्ड  से  है,  एफिशिएंसी  से  है  और  उसके
 साथ  कंज्यूमर्स  के  हित  से  है।  हम  चाहते  हैं  कि
 श्रमिकों  के  उचित  व  न्यायोचित  भ्र धि कार
 हों  ।  इसलिए  मैं  उस  कमेटी  के  निर्माण  के
 प्रस्ताव  का  समर्थन  करते  हुए  माननीय  मंत्री  से
 निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  केन्द्र  यदि  राज्य
 सरकारों  को  भी  इस  तरह  की  कमेटी  के
 निर्माण  का  सुझाव  देता  तो  बहुत  अच्छा  होता  t

 Shri  Morarka  (Jhunjhunu):  Mr.
 Speaker,  Sir,  I  welcome  this  motion
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 {Shri  Morarka]
 that  the  hon.  Minister  has  been  pleas-
 ed  to  make  before  this  House.  This
 motion  has  not  come  a  day  too  soon.
 As  a  matter  of  fact,  you  will  be  sur-
 prised  to  know  that  this  motion  has
 taken  almost  ten  years  before  it  has
 been  presented  to  this  House.

 There  are  two  main  reasons  why
 this  Committee  is  proposed  to  be  cons-
 tituted.  One  is  that  the  public  sector
 is  growing  and  the  Industrial  Policy  of
 the  Government  has  assigned  a  defi-
 nite  task,  an  increasing  task,  to  the
 public  sector.  As  many  hon.  Members
 pointed  out  here,  already  about  Rs.
 200  crores  have  been  invested’  in
 the  public  sector  and  much  more
 money  is  going  to  be  invested.  But
 more  than  that,  it  has  been  felt  that
 the  parliamentary  control,  the  parlia-
 mentary  accountability  of  these  public
 sector  enterprises  is  not  adequate.  For
 that  purpose,  I  would  like  to  quote  that
 what  the  Estimates  Committee  said  in
 1959-60.  In  the  73rd  report  of  the  Esti-
 mates  Committee  (Second  Lok  Sabha),
 this  is  what  the  Committee  had  to  say:

 “Considering  the  huge  _  invest-
 ment  of  public  funds  in  the  public
 undertakings,  the  existing  methods
 available  to  Parliament  of  keeping
 itself  fully  informed  about  these
 undertakings  are  neither  adequate
 nor  satisfactory.  Under  the  exist-
 ing  arrangements,  Parliament  does
 not  get  a  comprehensive  picture
 of  these  undertakings.”

 Now,  this  is  the  background  of  why
 this  separate  Committee  was  recom-
 mended.  Besides,  the  late  Shri  Mava-
 tankar,  the  then  Speaker,  in  his  letter,
 to  which  the  reference  was  made  by
 the  hon.  Minister,  had  said:

 “It  is  also  clear  that  the  Estimat-
 es  Committee  and  the  Public
 Accounts  Committee  are  already
 6ver-burdened  with  the  work  as-
 signed  to  them  and  they  have  very
 little  time  to  go  into  the  working
 of  these  corporations.”

 The  reason  for  proposing  a  separate
 Committee  was  that  the  Public  Ac-
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 counts  Committee  and  the  Estimates
 Committee  were  already  over-burden-
 ed  with  other  work  and,  therefore,  a
 separate  Committee  of  this  House  was
 to  be  constituted.  It  is  not  a  sort  of
 compromise;  it  is  not  that  they  wanted
 to  do  it  for  any  other  reason.  But  it  is
 for  practical  considerations  that  be-
 cause  the  Estimates  Committee  ang  the
 Public  Accounts  Committee  did  not
 have  enough  time  to  go  into  the  work-
 ing  of  these  public  undertakings,  they
 wanted  to  constitute  a  separate  com-
 mittee.  That  is  all  right.  Now,  when  a
 separate  Committee  is  being  constitut-
 ed  and  this  Committee  is  expected  to
 take  over  the  functions  of  the  Public
 Accounts  Committee  and  the  Estimates
 Committee,  I  do  not  know  why  the
 constitution  of  this  Committee  is  sought
 to  be  made  diferent.  ist  of  a‘,  as
 you  know,  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  and  the  Estimates  Committee
 are  constituted  or  elected  every  year
 by  the  House  and  there  has  been  no
 difficulty  at  all  in  the  election  of  Mem-
 bers  to  those  Committees.  Nothing  by
 way  of  complaint  has  come  to  your
 noticc.  Then,  I  do  not  kncw  why  a
 separate  ‘method  is  sugested  for  this
 Committee.  The  period  cf  three  years
 is  be’ng  suggested  for  .uc  Members  of
 this  Committee.  Why  can’t  the  elec-
 tion  take  place  every  year?  What  is
 the  difficulty?  The  proportional  re-
 presentation  system,  if  it  has  to  suc-
 ceed,  has  a  condition  precedent  that
 the  elections  of  the  entire  Committee
 must  take  place  at  one  time.  Unless
 all  the  Members  are  elected  at  one
 time,  the  different  Parties  are  not
 likely  to  get  the  proportional  repre-
 sentation.  I  do  not  see  any  reason
 why  the  election  of  this  Committee
 cannot  be  put  at  par  with  the  election
 of  the  Estimates  Committee  and  the
 Public  Accounts  Committee.  Since  this
 Committee  is  going  to  be  a  perma-
 nent  Committee  of  this  House,  I  hope
 the  hon.  Minister  would  reconsider
 this  and  put  this  Committee  at  par
 with  the  Estimates  Committee  and
 the  Public  Accounts  Committee  so  far
 as  the  election  and  other  procedures
 are  concerned.
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 Then  there  is  the  second  point.  What
 would  be  the  functions  of  this  Commit-
 tee?  Parliament  says  that  there  is  a
 need  for  more  control  and  better  scru-
 tiny  of  these  public  undertakings.  Is  it
 that  Parliament  should  have  more
 rights  or  is  it  that  Parliament  should
 have  less  rights?  As  it  is,  Parliament
 has  full  rights  through  its  Estimates
 Committee  and  the  Public  Accounts
 Committee  to  go  into  any  aspect  of  the
 public  undertakings.  Now  those  powers
 will  be  taken  away  and  instead  a  new
 Committee  is  constituted  to  which
 these  powers  are  given.  Why  should
 there  be  any  diminution  of  those
 powers.  At  least  the  powers  which
 are  at  present  being  enjoyed  by  the
 Public  Accounts  Committee  and  the
 Estimates  Committee  should  vest  in
 this  Committee.

 It  has  been  said  that  these  commer-
 cial  and  industrial  undertakings  must
 enjoy  autonomy.  True.  They  must
 have  autonomy,  autonomy  for  func-
 tioning.  But  autonomy  and  accounta-
 bility  are  two  different  things.  They
 are  not  inconsistent  with  each  other;
 they  do  not  come  into  conflict  with  one
 another.  A  concern  may  be  fully  auto-
 nomous,  yet  it  may  be  fully  account-
 able  to  Parliament.  Autonomy  means
 that  there  should  be  no  interference  in
 day-to-day  working,  that  there  should
 be  no  pin-pricking.  That  is  all  right.
 But  it  does  not  mean  that  it  should  not
 account  for  its  success  or  failure  to
 the  House.

 The  hon.  Minister  said  that  many  of
 the  companies  are  floated  under  the
 Companies  Act  and  since  the  Compan-
 ies  Act  is  a  comprehensive  Act—there
 are  so  many  sections—they  are  pro-
 perly  regulated.  I  do  not  want  to  go
 into  the  details.  But  if  you  see  the
 Estimates  Committee’s  report,  it  says
 that  the  annual  reports  of  some  of
 these  companies  are  placed  on  the  table
 of  the  House  in  as  many  as  35  months
 after  the  year  is  closed,  whereas  the
 Company  Law  requires  that  they
 should  be  placed  on  the  table  of  the
 House  within  9  months.

 (Shri
 the

 The  Minister  of  Industry
 Kanungo):  That  was  before
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 amendment  of  the  Company  Law  that
 came  in  1960,

 Shri  Morarka:  The  provision  of  the
 Companies  Act,  956  requires......

 5  months,

 Shri  Morarka:  9  months.  It  requires
 that  the  reports  of  these  companies
 should  be  placed  on  the  table  of  the
 House  within  9  months  and  that  only
 in  exceptional  circumstances  the  ex-
 tension  may  be  given.  As  aganist  that,
 some  of  the  companies  are  taking  35
 months.  May  I  enquire  from  the  hon.
 Minister  what  action  has  he  taken  or
 his  Company  Law  Department  has
 taken  against  those  companies  which
 have  taken  24  months  or  25  months  or
 35  months?  Had  he  written  even  one
 letter  to  them  saying  that  such  delay
 should  not  be  caused?

 Shri  Kanungo:  That  situation  has
 been  corrected  now.

 Shri  Morarka:  Then,  take  another
 instance.  If  you  incorporate  a  corpo-
 ration,  then  the  Bill  is  introduced  by
 the  Minister  and  Parliament  gets  a
 chance  to  examine  the  various  provi-
 sions  of  the  corporation  bill  and  then
 decide  whether  those  provisions  are
 adequate  or  inadequate.  But  when  a
 company  is  floated  under  the  Company
 Law,  there  is  no  such  opportunity
 available  to  us.  Without  any  reference
 to  this  Parliament,  a  company  can  be
 registered  and  floated.  For  the  capita)
 of  the  company,  only  the  Minister  has
 to  come  to  Parliament.  When  does
 he  come?  He  comes  either  at  the
 time  of  the  general  demand  of  the  Min-
 istry,  at  the  time  of  the  annual  budget,
 or  at  the  time  of  the  supplementary
 demand  of  the  Ministry.  There  are
 80  many  other  big  and  small  things
 that  are  put  altogether.  May  I  ask:
 Does  this  House  really  get  a  chance  at
 that  time  to  examine  whether  the  de-
 mand  of  the  hon.  Minister  or  the  Min-
 istr-,  for  that  company  is  proper  or
 improper.  The  Supplementary  De-
 mands  for  Grants  are  discussed  in  two
 or  three  hours;  so  many  subjects  are
 there,  so  many  Ministries  are  there,
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 and  so  many  Members  are  there  who
 want  to  speak  that  it  is  very  difficult
 for  anyone  to  apply  his  mind  properly
 to  the  details  of  those  provisions  and
 to  find  out  whether  there  is  a  justifica-
 tion  for  floating  that  company,  whe-
 ther  there  is  a  justification  for  giving  a
 particular  activity  of  Government  to
 an  autonomous  coroporation  or  not,
 and  so  on.  So,  from  all  these  points
 of  view,  it  is  vital,  in  the  interests  of
 the  public  sector  itself,  in  the  interests
 of  parliamentary  democracy  and  in  the
 interests  of  the  Ministers  that  there
 should  be  a  proper  scrutiny  and  a  pro-
 per  examination  by  this  House  and  by
 the  committee  of  this  House.

 I  was  saying  that  there  was  no  con-
 flict  between  autonomy  and  account-
 ability.  These  are  not  only  my  views,
 This  is  what  Professor  Galbraith  has
 said.  He  has  said:

 “Though  the  society  should  be
 wholly  tolerent  of  errors  that  are
 within  the  framework  of  success,  it
 Should  be  wholly  intolerant  of  fail-
 ures  to  achieve  the  specified  goals.
 Indeed,  the  non-achievement  of
 goals,  not  the  individua]  mistake,
 is  the  meaning  of  failure.  Auto-
 nomy  does  not  mean  less  _  public
 accountability.  On  the  contrary,  it
 means  more.  But  it  is  accounta-
 bility  not  for  method,  procedure  or
 individual  action,  but  for  results.”.

 As  ‘ong  as  you  make  the  corporations
 or  the  public  authorities  accountable
 for  the  results,  from  the  point  of  view
 of  whether  the  goals  have  been  achiev-
 ed  ur  not,  I  think  it  should  not  be
 called  interference  in  the  day-to-day
 management  or  interference  in  the
 autonomy  of  those  concerned.

 When  I  look  at  this  motion,  ]  find
 tha‘  it  is  unnecessarily  lengthy.  First
 of  all,  there  is  no  necessity  for  pres-
 cribing  the  functions  of  this  committee,
 It  could  easily  have  been  said  that  the
 functions  of  the  committee  would  be
 the  same  as  those  which  are  performed
 by  the  Public  Accounts  Committee  and
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 the  Estimates  Committee  at  present
 As  it  is,  under  clause  2(d)  of  the
 motion,  Government  have  vested  the
 power  in  you,  Sir,  as  the  Speaker  to
 allot  the  functions.  Clause  2(d)  reads
 thus:

 “such  other  functions  vested  in
 the  Public  Accounts  Committee
 and  the  Estimates  Committee  in
 relation  to  the  Public  Undertakings
 specified  in  the  Schedule  by  or
 under  the  Rules  of  Procedure  and
 Conduct  of  Business  of  this  House
 as  are  not  covered  by  clauses  (a),
 (b)  and  (c)  above  and  as  may

 be  allotted  to  the  Committee  by  the
 Speaker  from  time  to  time.”.

 Why  should  the  Speaker  allot  these
 functicns  from  time  to  time?  JI  can
 understand  that  in  special  circumstan-
 ces  2nd  in  special  cases.  But  the  func-
 tions  which  are  already  vested  in  the
 Public  Accounts  Committee  and  the
 Estimates  Committee  should  automati-
 cally  vest  in  this  new  committee  also.

 Then,  there  is  a  proviso  to  this
 clause,  and  I  object  to  this  provisu
 more  vehemently.  It  reads  thus:

 “Provided  that  the  Committee
 snall  not  examine  and  investigate
 any  of  the  following  matters,
 namely:

 (i)  matters  of  major  Govern-
 ment  policy  as  distinct  from  busi-
 ness  or  commercial  functions  of
 the  Public  Undertakings;....”.

 That  is,  the  committee  will  not  exame
 ine  and  will  not  have  the  right  to  say
 whether  there  should  be  a  public  sec-
 tor  or  not.  That  js  a  major  Govern-
 ment  policy  decision.  I  quite  agree.
 But  then,  what  are  the  policies  that
 each  individual  concern  is  following?
 What  is  the  price  policy?  What  is  the
 profit  policy?  What  is  the  purchase
 policy,  labour  policy  and  so  on?  The
 committee  must  be  able  to  examine  all
 these  things.  Otherwise,  the  work  of.
 the  committee  would  be  incomplete.
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 and  the  committee  would  exist  only  in
 name  and  not  in  substance.

 Then,  the  proviso  reads:

 “(ii)  matters  of  day-to-day  ad-
 ministration;”.

 a

 What  are  matters  of  day-to-day  admin-
 istration?  The  General  Manager  of
 the  Rourkela  Steel  Plant  is  now  em-
 powered  to  make  purchases,  without
 reference  to  anybody,  up  to  Rs.  60
 lakhs,  of  any  one  item.  That  would  be
 a  routine  power  for  him,  and  _  that
 would  be  a  matter  of  day-to-day  ad-
 ministration.  If  this  committee  would
 not  have  the  right  to  examine  these
 purchases  and  to  see  whether  that
 power  is  properly  and  _  judiciously
 exercised  or  not,  then  the  functioning
 of  this  committee  would  be  seriously
 hampered,

 I  now  come  to  Parts  I,  II  and  III  of
 the  Scheduie.  I  do  not  know  why  this
 ig  Civided  into  three  parts.  This  is  a
 committee  on  all  public  undertakings,
 that  is,  public  undertakings  as  exist
 today,  and  public  undertakings  as  they
 would  come  into  existence  tomorrow.
 All  those  public  undertakings  must
 come  within  the  framework  of  this
 committee.  By  putting  this  Schedule,
 Government  have  limited  the  scope  of
 this  committee.  Tomorrow,  if  more
 corporations  are  incorporated  or  more
 companies  are  registered,  unless  you
 amend  the  Schedule,  you  cannot  brirg
 them  within  the  purview  of  this  com-
 mittee.  That  is  not  a  very  satisfactcry
 arrangement.  I  seriously  and  sincerely
 appeal  to  the  hon.  Minister  to  make
 the  Schedule  a  simple  one  by  saying
 that  the  list  will  consist  of  all  those
 public  undertakings  the  report  of
 which  is  placed  on  the  Table  of  this
 House.

 As  was  pointed  out  yesterday  by
 sone  of  the  hon.  Members,  so  far  as
 Part  III  of  the  Schedule  is  concerned,
 {n  view  of  the  latest  amendment,  it  has
 become  redundant.  I  heard  the  hon.
 Minister’s  speech  carefully,  and  the
 only  purpose  of  keeping  this  Part  II]
 is  that  so  far  as  the  Defence  compan-
 jes  are  concerned,  they  should  not  be
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 examined  by  this  committee  like  all
 other  companies,  but  some  sort  of  spe-
 cial  procedure  should  he  adopted  or
 58076  sort  of  restraint  should  be  execr-
 cised  in  their  case,  and  for  that  pur-
 pose  it  has  been  stated  that  the  affairs
 of  these  companies  may  be  examined
 {in  such  manner  as  the  Speaker  may
 direct.  I  quite  agree  with  the  intention.
 of  the  hon.  Minister,  but  the  Schedule
 as  it  stands  now  requires  a  definite
 amcadment.  Otherwise,  concerns  like
 the  Hindustan  Aircraft  Ltd.,  etc.  would
 be  completely  outside  the  purview  of
 this  committee.

 688°

 In  conclusion,  I  would  just  say  one
 word  about  those  companies  in  which
 Government  have  not  got  5l  per  cent
 sharc  but  50  per  cent  or  49  per  cent  or
 a  lesser  percentage  of  shares.  Under
 the  scheme  proposed,  those  companies
 would  not  be  touched  at  all.  Accord-
 ing  to  me,  it  does  not  make  any  differ-
 ence  whether  Government  have  got  5l.
 per  cent  shares  or  50  per  cent  shares.
 For  example,  take  the  Burmah  Oil  Co.
 The  investment  of  Government  in  the
 Burmah  Oil  Co.  is  50  per  cent,  But  the
 Burmah  Oil  Co.  would  be  completely
 outside  the  scope  of  this  committee

 Shri  Warior:  I  believe  my  _  hon.
 friend  means  the  Oil  India  Ltd.

 Shri  Morarka:  Similarly,  take  the
 cass  of  the  TELCO.  The  entire  produc-
 tion  of  the  locomotives  by  TELCO  is
 purchased  by  Government.  The  share
 capital  also  is  substantial,  so  far  as
 Government  are  concerned.  Govern-
 ment  are  the  single  largest  sharehol-
 der  of  that  company.  In  regard  to  any
 company  where  Government  are  the
 largest  single  shareholder,  I  think  that
 there  is  justification  for  that  company
 to  be  brought  within  the  purview  of
 this  committee.

 I  hope  that  the  hon.  Minister  would
 kindly  consider  the  few  points  that  I
 have  made,  and  the  House  will  take
 note  of  them  and  do  whatever  is  neces-
 sary.

 Mr,  Speaker:
 Vyas.

 Now,  Shri  Radhelal
 I  would.  request  hon.  Members:
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 to  be  very  brief  now  because  most  of
 the  points  have  been  made  already.

 att  राधेलाल  व्यास  (उज्जैन)  :  अध्यक्ष
 जी,  जो  प्रस्ताव  माननीय  मंत्री  जी  लाये

 हैं,  उस  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  का  उद्देश्य
 सिवाय  इस  के  कोई  दूसरा  नहीं  हो  सकता  है
 कि  चूंकि  इन  पब्लिक  प्रंडरटेकिग्ज़  में  बहुत
 कुछ  सरकारी  पैसा  लगा  हुआ  है,  इस  लिये

 यह  वहुत  जरूरी  है  कि  उस  पर  पार्लियामेंट
 का  कुछ  नियंत्रण  ओर  देख-  रेख  रहे  ।  यद्यपि
 पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  और  एस्टोमेंट्स
 कमेटी  मौजूद  है,  लेकिन  उन  के  पास  इतना
 ग्रसित  काम  है  कि  वे  पब्लिक  अंडरटेकिग्ज
 के  साथ  न्याय  नहीं  कर  सकते  ।  यहां  पर  कई
 दफा  यह  सवाल  उठा  फक  पब्लिक  अंडर-
 टेकिंग्ज  की  जांच-पडताल  के  लिये  शर  उन

 पर  निगरानी  रखने  के  लिये  कोई  कमेटी

 मुकरने  की  जाये  ।  इस  बष्टि  से  यह  प्रस्ताव

 हमारे  सामने  है  ।

 सब  से  पहले  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  जहां
 तक  मेम्बरशिप  का  प्रश्न  है,  जो  दस  और
 पांच,  कुल  पन्द्रह,  को  मेम्बरशिप  रखी  गई

 है,  वह  वहुत  कम  है,  क्‍योंकि  अध्यक्ष  महोदय,
 खुद  अप  को  मालूम  है  कि  पब्लिक  एका-

 उंट्स  कमेटी  ब्रोकर  एस् टी मेट्स  कमेटी  भी
 अलग  अलग  विषयों  के  लिये  सब-कमेटीज
 बना  कर  काम  करती  हैं  ।  पब्लिक  अंडरटकिग्ज
 की  संख्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है
 शर  बड़ी  बड़ी  पब्लिक  अंडरटेकिंग  हैं  ।
 अगर  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  जो  कमेटी
 बनाई  जाती  है,  वह  ठीक  ढंग  से  काम  करे
 आर  जिस  मकसद  के  लिये  वह  मुक़र्रर  की
 जा  रही  है,  वह  मकसद  हासिल  हो,  तो  यह
 बहुत  जरूरी  है  कि  उस  में  ज्यादा  मेम्बर  रखे
 जायें,  ताकि  वह  कमेटी  अलग  अलग
 पब्लिक  अंडरटेकिंग  के  लिये  अलग  अलग
 -सब-कमेटीज  बना  कर  उन  की  देख-भाल
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 a  छानबीन  करे  कौर  पालियामेंट  को
 समय  समय  पर  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करे  ।
 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  लोक-सभा
 के  बीस  मेम्बर  और  राज्य-सभा  के  दस  मेम्बर
 उस  कमेटी  में  होने  चाहियें  1  ऐसी  कमेटी  नगर
 बनेंगी,  तो  वह  अपना  काम  ठीक  ढंग  से
 कर  सकेगी  |

 एक  मसानतनोय  सदस्य  :  राज्य  सभा  तो
 परमानेंट  बाडी  है  ।

 थ्रो  राधेलाल  व्यास  :  तब  क्‍या  ?  इसकी
 मियाद  जो  रखी  है  ,  वह  जब  खत्म  हो  जायेगी
 तो  मेम्बरशिप  भी  खत्म  हो  जायेगी  ।

 इस  कमेटी  को  फंकशंज  जो  सौंपे  गये
 हैं  उस  में  कहा  गया  है  कि  जो  पब्लिक
 एकाउंट्स  कमेटी  और  एस्टीमेट्स  कमेटी
 काम  करती  है  ओर  उनके  जो  अधिकार  हैं,
 वे  भी  इस  कमेटी  को  प्राप्त  होंगे  i  कल  ला
 मिनिस्टर  साहब  ने  बताया  था  कि  पी०  ए०
 सी  ओर  डी  सी०  भी  काम  करती  रहेगी
 ब्रोकर  यह  भी  काम  करती  रेगी  |  मेरी  समझ
 में  नहीं  आता  है  कि  दोनों  चीजें  कैसे  सम्भव

 हो  सकती  हैं  ।  इन  सब  कमेटियों  के  अगर
 अधिकार  समान  रहे  और  जो  उनको  ये  तीनों
 कमेटियां  देखती  रहें  तो  क्‍या  यह  सम्भव
 नहीं  कि  जो  रिपोर्ट  पेश  की  जाय  उस  में  मत-
 गेंद  हो?  इस  लिये  यह  जरूरी  है  कि  इस
 कमेटी  की  तरफ  केवल  पब्लिक  ग्रंडरटेकिग्ज
 का  ही  काम  रखा  जाये  और  पब्लिक  एका-
 उस  कमेटी  और  एलिमेंट्स  कमेटी  का  जो
 काम  है,  इनके  सम्बन्ध  में,  वह  सब  इसके
 सुपुर्द  कर  दिया  जाये  |  पब्लिक  एकाउन्ट्स
 कमेटी  कौर  एस् टी मेट्स  कमेटी  के  परव्यू  से
 वह  काम  निकाल  लिया  जाना  चाहिये  ।
 इस  तरह  का  संशोधन  होना  बहुत  जरूरी
 है।

 अब  एक  बात  मैं  प्राविसो  के  बारे  में
 कहना  चाहता  हूं।  इसका  कई  माननीय  सद-
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 eat  ने  जिक्र  किया  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं
 आता  है  कि  इस  प्राविसो  की  क्या  आ्रावरयकता
 है  ny  इसको  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ।
 इस  प्राविसो  को  रख  कर  मैं  नहीं  समझता
 कि  यह  कमेटी  अपने  अधिकारों  का  अच्छी
 तरह  से  प्रयोग  कर  सकेगी  और  ठीक  तरह
 से  काम  कर  सकेगी,  इफैक्टिव ली  कौर  एफि-
 ैं टली  काम  कर  सकेगी  1  इससे  तो  जिस  मक-
 सद  के  लिये  यह  कमेटी  बनाई  जा  रही  है,
 वह  ही  फौत  हो  जाता  है,  वह  ही  पूरा  नहीं
 होता  है  ।  इसकी  जरूरत  नहीं  है  ।  ग्र विश्वास
 की  इस  में  कौन  सी  बात  है  t  पालियामेंट
 सुप्रीम  है,  मालिक  है  ।  क्या  उसको  यह  अधि-
 कार  न  हो  कि  वह  आपके  काम  की  जानकारी
 हासिल  करने  के  लिये  छानबीन  कर  सके?
 अगर  उसको  यह  अधिकार  है  तो  क्यों  उसके
 इस  अधिकार  को  छीना  जाये  और  क्यों  प्रति-
 बन्ध  लगाया  जाय  |  इससे  तो  जो  उद्देश्य  है,
 वह  ही  नष्ट  हो  जाता  है  ।  डेटा-डे  मेसर्ज
 को  देखने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ।
 मान  खोजिये  कि  कोई  जनरल  मैनेजर  गड़बड़ी
 करता  है,  एप्वाइंटमेंट्स  में,  अपने  रिश्तेदारों
 को  भर  लेता  है  और  कमेटी  डे-ट्‌-डे  एडमिनिस्ट्रेशन-
 दन  में  नहीं  जा  सकती  है  तो  उसके  नतीजे
 अच्छ  नहीं  निकल  सकते  हैं  ।  इन  संब  चीजों
 से  खराबियाँ  पैदा  होती  हैं,  माल  एडमिनि-
 स्ट्रेन  होता  है,  एफिशेंसी  पर  असर  प
 है।  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इसके  द्वारा  छान-
 बीन  किये  जाने  के  रास्ते  में  किसी  तरह  की
 कोई  रुकावट  डाली  जानी  चाहिये  ।  इस  लिये
 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  जो  प्राविसो  है,  इसको
 निकाल  दिया  जाना  चाहिए।  आपको
 मालूम  ही  है  कि  एस् टी मेट्स  कमेटी  पालिसी
 के  बारे  में  विचार  कर  सकती  है,  उसको
 बदलने  के  बारे  में  अपने  सुझाव  दे  सकती  है:
 एसी  सूरत  में  समझ  में  नहीं  जाता  है  कि  जब
 उसको  तथा  पी०ए०सी०  को  अधिकार  हैं।
 और  वे  सब  अधिकार  भाप  इसको दे  रहे  हें
 तो  फिर  क्‍यों  मंत्री  महोदय  चाहते  हैं  कि  श्री-
 कार  इस  कमेटी  को  न  रहें  ।  यह  चीज  बिल्कुल
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 नियमों  के  विरुद्ध  है  कौर  जो  उद्देश्य  होना
 चाहिये  उसके  बिल्कुल  विपरीत  है,  बिल्कुल
 असंगत  है  ।  जरगर  पालिसी  के  बारे  में  यह
 सुझाव  दे  सकती  है  तो  उसके  लिये  यह
 जरूरी  होगा  कि  छानबीन  करे  क्‍योंकि  बगैर
 उसके  वह  दे  नहीं  सकती  है।  इस  में  जो  प्रति-

 बन्ध  लगाया  गया  है  और  जो  रुकावट  डालने
 की  कोशिश  की  गई  है,  इसको  हटा  दिया  जाना
 चाहिये  ।  इसको  कतई  नहीं  रखा  जाना  चाहिये

 बन  फिफ्य  मेराजे  रिटायर  हों,  यह  बात
 समझ  में  नहीं  जाती  है।  हमने  देखा  है  शुरू
 से  ही  कि  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  और  एस् टी-
 मेट्स  कमेटी

 क्रि  कानूनगो:  उसका  एमेंडमेंट  पेश
 हुआ  है,  उसको  जरा  पढ़  लीजिये  ।

 श्री  राधेलाल  व्यास  :  ड्यूरेशन  श्राफ
 दी  लाइफ  आफ  दिस  हाउस,  ऐसा  आपने  कर
 दिया  है  ।

 दूसरे  मामलों  में  आपने  कहा  है  कि  सस्ल्ल्श
 ग्राफ  प्रोसीजर  इस  हाउस  के  लागू  होंगे  ।
 लेकिन  उस  में  एक  अधिकार  आपको  दिया
 है  |  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  आप  वह  अधिकार
 लेना  पसन्द  करेंगे  कि  आप  कोई  वेरिएशंज़  या
 माडिफिकेशंज़  कर  सकें  ।  इस  तरह  की  कोई
 रेस्ट्रेंट  लागू  हो,  ऐसा  आप  भी  नहीं  चाहेंगे  ।
 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  आप  से  पूछ  कर  यह  किया
 गया  है।  आप  भी  इसको  पसन्द  नहीं  कर  सकते
 हैँ  कि  इतना  भ्रधिकार  मापकों  दे  दिया  जाये
 कि  आप  बैरी  कर  दें  या  माडिफाई  कर  दें  t
 यह  हमारा  सौभाग्य  है  कि  आप  जैसी  एक
 विभूति  यहां  मौजूद  है  कि  जिन  पर  कोई  प्रभाव
 नहीं  पड़  सकता  है  किसी  आदमी  का  ।  लेकिन
 कल  या  फिर  कभी  कोई  कमजोर  आदमी  चेयर
 पर  आ  जाये  तो  शासन  चाहे  जब  उन  से  देरी
 करा  सकेगा  ny  यह  अ्रच्छी  बात  नहीं  है  ।  इस
 से  डिफीकल्टीज़  फ़राइज़  हो  सकती  हैं,  बाधा
 उत्पन्न  हो  सकती  है  ।
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 श्री  कानूनगो  रेजिड्झरी  पावर्स  स्त्री-
 कर  की  हैं  ।  पालिमेंटरी  कमेटी  के  स्ल्ज्ञ  पढ़
 लीजिये  ।

 श्री  'राधेलाल  ध्य्योस 1:
 जो  रूल्स  हें  वे  लागू  होंगे  ।

 बट  ठीक  है

 झ्रध्यक्ष  महोदय  उनको  दोहराया  गया

 है  1

 श्री  राधेलाल  व्यास:  जो  स्वल्जञ  हे  वे  तो

 हैं  ही, फिर  मेंशन  करने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।

 शैड्यूल  का  जो  पार्ट  २  है,  उस  के  बारे  में  मैं

 कुछ  कहना  चाहूंगा।
 Public  Undertakings  which  are  Gov-
 ernment  Companies  formed  under  the
 Companies  Act.

 इसके  नीचे  जो  इबारत  लिखी  हुई  है

 Every  Government  Company  whose
 annual  report  is  place  etc.

 इसको  डिलीट  करने  की  जरूरत  है  ।  इसकी
 क्या  जरूरत  है,  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आया

 है  ।  इतना  ही  काफी  है

 Public  Undertakings  which  are  Gov-
 ernment  Companies  formed  under  the
 Companies  Act

 जितनी  भी  कम्पनियां  हैं  उनको  अपनी  रि-
 पोर्ट  स्टेज  के  मुताबिक  सदन  में  रखनी  हदी  पड़ती
 हैं  ।  मगर  कम्पनी  एक्ट  के  तहत  कोई  कम्पनी
 रजिस्टर  होती  है  तो  उसके  लिये  यह  लाजिमी

 है  ।  हमारे  मुरारका  जी  ने  कहा  कि  अगर
 पब्लिक  अंडरटेकिंग  कोई  अपनी  रिपोर्ट

 नहीं  रखता  है  तो  क्या  हम  उस  अंडरटेकिंग
 को  डिसकस  नहीं  कर  सकेंगे  ?  मैं,  आपको
 बतलाना  चाहता  हूं  कि  मशीन  बल्ज  फैक्टरी

 शुरू  में  जब  कायम  हुई,  उस  में  प्रोडकदान

 शुरू  हुआ,  उसकी  एनुअल  रिपोर्ट  आनी  शुरू
 हुई,  उससे  पहले  वहां  पर  बड़ी  गड़बड़ी  सी
 रही  और  काम  की  शुरुआत  बड़ी  देरी  से

 हुई  ।  आज  उसने  बहुत  काम  कर  लिया  है,
 बहुत  तरक्की  कर  ली  है  $द  तो  तीन  चार
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 मशीन  ट्रक  फैक्ट्री  श्लोक  बनाने  में  वह
 समर्थ  हो  गई  है  ।  लेकिन  प्रारम्भिक  स्टेज
 के  उसके  इतिहास  को  देंखे  तो  वह  अच्छा  नहीं
 रहा  है।  भ्रमर  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी
 या  एस् टी मेट्स  कमेटी  शुरू  से  उसको  देखती
 जिसका  उसको  भ्रधिकार  था  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  जितनी  गड़बड़ी  शुरू  में  हुई,  जितनी
 डिले  शुरू  में  हुई  जितना  पैसे  का  दुरुपयोग
 हुआ,  भ्रधिकारों  का  दुरुपयोग  हुआ

 श्री  कानूनगो  रुकावट  नहीं  थी  |

 श्री  राधेलाल  व्यास:  यह  ठीक  है  ।  लेकिन
 पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  और  एस् टी मेट्स
 कमेटी  के  पास  भ्र धिक  काम  था  और  वह  हर
 एक  के  लिये  समय  नहीं  निकाल  सकती  थी  t
 अब  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  कमेटी  के  भ्र धि कार
 क्षेत्र  में  यह  चीज़  आये  और  उसको  केवल
 इसी  का  अधिकार  रहें  और  यह  जरूरी  नहीं
 होना  चाहिये  कि  रिपोर्ट  आये,  उसके  बाद
 ही  वह  देख  सके  ।  शुरू  से  ही  उसको  देखने
 का  अधिकार  होना  चाहिये  ।  जेसे  ही  वह
 कम्पनी  रजिस्टर  हो,  जैसे  ही  प्रोजेक्ट  रि-
 पोर्टल  तैयार  हो  रहं  हों,  जैसे  ही  ट्रेनिंग
 प्रोग्राम  शुरू  हुआ  हो,  मशीनरी  आरा  रही  हो,
 कांट्रेकट्स  दिये  जा  रहे  हों,  बिल्डिंग  बन
 रहीं  हो,  उसको  देखने  का  अधिकार  होना
 चाहिये  ।  जितनी  भी  गड़बड़ी  होती  है,
 जितनी  भी  खराबी  होती  है,  प्रारम्भिक  स्टेज
 पर  ही  होती  है  शर  बाद  में  कुछ  चैक  उस  पर
 लग  जाता  है  |  अगर  इसको  इस  तरह  से  रखा
 गया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  पब्लिक  अंडरटेकिंग
 कमेटी  जो  है,  वह  प्रारम्भिक  कार्रवाई  को
 देख  नहीं  सकेगी  और  उन  पर  अपना  नियंत्रण
 नहीं  रख  सकेगी  ।

 ये  जो  जोड़े  से  सुझाव  मैंने  दिये  हैं,  इन
 पर  गम्भीरता  से  विचार  होना  चाहिये  ।
 माननीय  सदस्यों  ने  काफी  इस  में  संशोधन
 दिये  &  शर  उब  सब  पर  विचार  करके  ऐसी
 कमेटी  बनाई  जानी  चाहिये  जिससे  वाक
 में  जो  उद्देश्य  है,  वह  हासिल  हो  कौर  ठीक  तर
 से  काम  चले  ।
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 Dr.  L.  M,  Singhvi  (Jodhpur):  Mr.
 Speaker,  the  only  explanation  for  the
 delay  in  constituting  this  Committee
 on  the  part  of  the  administration  is
 that  they  are  accustomed  to  procrasti-
 nation  and  slow  thinking.  It  anpears
 quite  evident  that  the  Committee  is
 beirg  constituted  now  in  response  to
 a  gustained  and  clamorous  demand  in
 the  House.  You  would  recall  that  week
 after  week,  session  after  session,  year
 after  year,  many  of  us  had  to  repeat
 this  demand  for  the  constitution  of  a
 Public  Sector  Undertakings  Commit-
 tee.  I  am  glad  that  officially  the  Gov-
 ernment  have  conceded  the  demand
 and  have  also  proceeded  to  actualise
 the  concession.

 I  am,  however,  sorry  that  I  am  not
 in  a  position  to  welcome  the  Commit-
 tee  as  officially  proposed,  although  I
 am  strongly  in  favour  of  the  principle
 of  constituting  a  separate  Public  Sec-
 tor  Undertakings  Committee  in  order
 to  secure  effective  accountability  of
 public  sector  undertakings  to  Parlia-
 ment.  I  would  say  that  the  Minister
 and  the  Government  have  taken  too
 long  to  conceive,  and  then  this  Motion
 had  to  be  brought  out,  it  appears,  by  a
 Caesarian  section.  The  many  surgical
 thrusts  which  have  been  applied  in
 the  process  appear  to  have  deplorably
 distorted  the  appearance  and  the  body
 of  Shri  Kanungo’s  Motion  which  is  be-
 fore  the  House.  This  brain  child  of  the
 present  Minister,  it  appears,  suffers
 from  congenital  defects  and  disabilities
 and  in  my  humble  submission,  if  these
 defecis  and  disabilities  are  not  cured
 before  it  is  finally  delivered,  this  insti-
 tution  is  not  likely  to  thrive,  whatever
 the  cere  the  paediatricians  and  the
 progenitors  may  want  to  bestow  later
 on.  I  think  something  ought  to  be
 done  at  this  stage  to  rescue  this  Motion
 from  the  many  maladies  with  which  it
 is  sought  to  be  delivered.

 Mr.  Speaker:  From  the  observations
 he  has  made,  the  hon.  Member  appears
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 to  be  a  good  doctor.
 gest  the  remedy.

 He  should  sug-

 Dr.  L,  M.  Singhvi:  I  am  thankful  te
 you.  Though  I  am  not  really  a  medi-
 cal  doctor,  I  have  pretensions  to  be  a
 legislative  physician....

 Mr,  Speaker:  He  should  help  in  the
 right  and  correct  delivery  of  the  child.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  As  a  matter  of
 fact,  this  Parliament  is  supposed  to  be
 a  good  doctor  because  it  has  quite
 oftcn  to  conceive  and  equally  often  to
 deliver,  the  goods  to  this  country.

 Mr.  Speaker:  For  the  present,  the
 hon,  Member  has  been  called  to
 deliver!

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  The  motion  is  so
 wholly  unsatisfactory  that  I  had  to
 bring  forth  a  full-fledged  substitute
 motion.  There  are  unexplaincq  de-
 partures  in  the  official  motion.  There
 are  indefensible  innovations  and  omis-
 sions  in  this  motion.

 I  would  like,  in  this  context,  to
 refer  to  the  two  drafts  which  came
 up  before  the  House  on  earlier  occa-
 sions.  The  draft  of  Shri  K.  C.  Reddy,
 the  then  Minister,  though  not  wholly
 unexceptionable,  was  far  superior,  It
 provided  very  clearly  that  the  joint
 committee  would  have  powers  to  send
 for  persons,  papers  and  documents,
 though  this  power  was  sought  to  be
 somewhat  restricted.  I  do  not  see
 any  reason  why  this  power  should  not
 have  been  expressly  incorporated  in
 the  motion  which  Shri  Kanungo  has
 now  brought  before  us.  The  draft  of
 Shrj  Reddy  also  provided  that  the
 members  of  the  joint  committee  shall
 hold  office  for  a  period  of  five  years.
 3.32  hrs,

 (Mr.  Deputy-SpEAKER  in  the  Chair]

 The  draft  as  originally  moved  by  Shri
 Kanungo  in  this  House  provided  that
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 the  tenure  of  this  committee  would
 be  five  years,  but  that  election  to  this
 committee  would  be  each  year  and  by
 rotation.  I  am  very  glad  that  the
 Minister  has  finally  made  a  concession
 to  commonsense  in  agreeing  to  have
 the  tenure  of  this  committee  cotermi-
 nous  with  Parliament  and  not  to  insist
 on  retirement  by  rotation  and  election
 each  year  of  one-fifth  of  the  member-
 ship,  because,  if  that  had  been  per-
 mitted,  I  am  quite  sure  that  it  would
 have  been  quite  contrary  to  the  prin-
 ciples  of  parliamentary  democracy.
 The  basic  tenet  of  parliamentary
 democracy  is  that  the  opposition
 should  not  be  oppressed,  that  there
 should  be  an  effort  to  secure  a  proper
 interchange  of  ideas  and  views.  If  by
 the  device  of  retirement  by  rotation
 and  election  every  year  of  one-tifth
 of  the  membership,  Government  had
 intended  to  secure  ultimately  the  eli-
 mination  of  all  Members  of  the
 Opposition,  it  was  certainly  a  sinister
 design.

 The  present  Motion  also  seems  to
 be  a  concession  to  obduracy  and  in-
 transigence  on  the  part  of  the  other
 House.  I  do  not  intend  to  cast  any
 aspersions  or  reflections,  but  it  does
 appear  quite  clearly  that  the  Miris-
 ter  had  agreed  to  this  only  because
 the  other  House  refused  to  consider
 in  utter  intransigence  the  earlier
 drafts  which  had  been  placed  before
 this  House.  What  other  reason  can
 possibly  be  attributed  to  this  change
 which  has  been  brought  about?  It
 had  been  a  matter  of  prolonged  dis-
 cussion  in  this  House,  and  I  would
 only  cite  before  you  some  of  the  ob-
 servations  made  in  1961  when  a  simi-
 lar  motion  for  the  constitution  of  a
 committee  on  public  undertakings
 was  brought  before  the  House.  At
 that  time  it  was  clearly  stated  by  the
 hon,  Speaker:

 “The  second  point  is  whether
 the  Rajya  Sabha  should  be  associ-
 ated  or  not.  He  (the  Law
 Minister)  says  that  already  the
 Rajya  Sabha  Members  are  asso-
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 ciated  in  the  Public  Accounts
 Committee.  Now  he  wants  them
 to  be  associated  in  this  Commit-
 tee  also.  The  other  objection
 raised  is  that  they  have  the  right
 to  vote.  He  says  they  will  be
 associate  Members,  because  the
 Rajya  Sabha  also  has  a_  right  to
 discuss  these  matters.  They  will
 be  here,  they  will  merely  discuss
 and  give  advice.  They  will  not
 vote  so  far  as  this  matter  is  con-
 cerned.  Is  it  not  so?”

 I  would  pose  the  same  question  and
 would  like  to  have  an_  affirmative
 reply  to  this  question  from  the  Minis-
 ter  once  again  to  reassure  us  in  the
 enjoyment  of  powers  which  have
 been  customarily  ours.

 Now  I  shall  pass  on  to  the  various
 limitations  sought  to  be  enacted  i
 this  motion.  The  first  limitation  in-
 herent  in  this  motion  is  that  it  seeks
 to  constitute  a  committee  only  of  5
 Members,  out  of  whom  only  ten
 Members  would  be  elected  from  this
 House.  Business,  economic  and  in-
 dustrial  matters  are  complex.  There
 is  coming  into  existence  in  this  cuun-
 try  a  vast  framework  of  public
 undertakings.  At  all  strategic  points
 the  public  sector  proceeds  to  inter-
 vene  and  to  occupy  the  pivotal  posi-
 tion.  In  such  circumstances  it  is  in-
 cumbent  upon  Parliament  and_  the
 administration  which  proclaims  its
 commitment  to  democracy,  that  there
 should  be  effective  machinery  for
 securing  adequate  accountability  from
 these  public  undertakings.  A  com-
 mittee  consisting  merely  of  5  Mem-
 bers  would  again  suffer  from  the
 same  defect  of  insufficiency  of  time,
 of  insufficiency  of  expertise  and  of  re-
 lative  want  of  resources  and  inclina-
 tions  to  probe  into  many  under-
 takings,  because  it  is  impossible,  in  the
 nature  of  things,  for  a  small  commit-
 tee  to  really  exercise  its  functions
 over  the  vast  framework  of  public
 undertakings  which  have  been
 brought  into  existence  in  this  country.
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 I  have,  therefore,  suggested  that
 there  should  be  as  many  as  2]  Mem-
 bers,  and  I  would  here  cite  the  sub-
 stitute  motion  brought  forward  at  one
 time  by  Shri  Dasappa—it  had  not
 been  moved  in  the  House,  though  it
 had  been  circulated—wherein  he  also
 suggested  that  there  should  be  a  com-
 mittee  of  2]  Members,  I  need  hardly
 say  that  Shri  Dascppa  has  rendered
 distinguished  service  as  Chairman  of
 the  Estimates  Committee  and  has  had
 occasion  to  look  into  these  matters
 from  close  quarters,  His  advice  as
 contained  in  his  substitute  Motion  is
 surely  valuable,  and  I  do  hope  that
 Government  would  not  bypass  it  in
 such  a  casual  manner.  But,  in  spite
 of  the  demand  which  has  been  made
 repeatedly,  and  by  almost  every  single
 Member  who  has  spoken  in  the  House,
 that  the  committee  should  be  enlar.,-
 ed,  I  see  no  signs,  unfortunately,  of
 the  Minister  resiling  from  the  position
 which  he  has  taken  in  the  Motion  that
 he  has  moved.

 The  second  limitation  inherent  in
 the  Motion  is  the  Schedule.  I  do  not
 understand  why  certain  public  undcr-
 takings  have  been  excluded  from  the
 purview  of  this  Committee.  |  would
 cite  the  example  of  the  Employees
 State  Insurance  Corporation,  the
 Khadi  and  Village  Industries  Com-
 mission,  the  State  Bank  of  India,  the
 Reserve  Bank  of  India,  the  Bombay
 Port  Trust,  the  Calcutta  Port  Trust
 and  the  Madras  Port  Trust,  which  I
 have  sought  to  incorporate  in  Part  I
 of  the  Schedule  annexed  to  my  sub-
 stitute  motion.  I  am  also  unable  to
 understand  why  Government  is  _  not
 willing  to  bring  under  the  purview
 of  this  Committee  the  departmental
 industrial  and  commercial  under-
 takings  of  the  Government  of  India.
 {  suggest  that  Government  should
 further  agree  to  bring  under  the
 jurisdiction  of  this  Committee  all
 undertakings  in  which  the  Govern-
 ment  of  India  hold  25  per  cent  or
 more  of  equity  capital,  in  order  to
 secure  effectively  the  accountability
 of  such  undertakings.
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 Clause  (d)  of  the  Motion  makes
 confusion  worse  confounded  because
 of  the  proviso  which  has  been  ap-.
 pended  to  it  which  says  that  this
 Committee  shall  not  examine  and  in-
 vestigate  matters  of  major  govern-
 mental  policy,  shall  not  investigate
 matters  of  day-to-day  administration,
 shall  not  investigate  matters  for  the:
 consideration  of  which  machinery  is
 established  by  any  special  statute
 under  which  a  particular  »ublic
 undertaking  is  established.  I  do  not
 see  any  reason  or  rhyme  for  this
 blanket  exclusion,  unless  the  intention
 is  to  procreate  a  child  which  will  not
 grow  to  its  full  stature.  It  appears
 that  the  progenitor  of  this  Motion,
 Shri  Kanungo,  is  not  concerned  about
 the  effectiveness  and  the  health  of
 the  institution  which  he  seeks  to  bring
 into  existence,  and  which,  under  the
 official  resoiution,  would  be  hamstrung
 at  every  step,  It  would  be  fettered
 by  every  conceivable  limitation,  and,
 indeed,  it  would  have  been  composed
 on  a  pernicious,  partisan  and  un-
 parliamentary  basis  if  we  were  to
 accept  the  principle  of  election  each
 year  and  retirement  by  rotation.  I
 am  glad  the  Minister  has  accepted  at
 least  one  reasonable  principle  in  the
 amendment  while  constituting  the
 committee  which  does  go  a  long  way
 in  making  this  committee  a  properly
 constituted  body.

 This  committee  will  have  to  have  a
 very  strong  secretariat  and  it  should
 have  a  wholetime  officer  of  the  :tatus
 of  the  Comptroller  and  Auditor-
 General  to  assist  it.  This  brings  me
 to  the  question  of  expert  assistance
 to  this  committee;  it  should  be  pro-
 perly  considered  by  the  Parliament
 and  provided  for  in  the  instrument  of
 instructions  of  the  committees  I  also
 want  to  raise  the  question  of  desir-
 ability  of  having  efficiency  audits
 under  this  committee  so  that  there
 may  be  a  real  assessment  of  the  func-
 tioning  of  public  sector  undertaxings.
 It  is  manifest  that  because  of  lack  of
 sufficient  information  and  lack  of
 sufficient  expertise  any  committee  of
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 any  legislature  cannot  be  effective.
 It  is  because  of  these  two  seasons
 that  we  have  proceeded  to  constitute
 this  committee  although  these  func-
 tions  were  being  performed  by  the
 Estimates  and  the  Public  Accounts
 Committees.  So,  we  should  create
 sufficient  expertise  in  this  House  so
 that  the  goal  of  accountability  may
 be  adequately  reached.  In  this  res-
 pect  there  is  thinking  now-a-days  that
 there  should  be  a  sort  of  a  third
 chamber  ultimately  responsible  to
 this  House  which  wou!d  consist  of
 industrial  and  economic  planners  and
 those  who  have  to  do  something  with
 industrial  and  economic  management

 50  that  sufficient  expertise  is  avail-
 able.  It  is  axiomatic  that  if  you
 want  to  exercise  full  control.  you
 must  have  experts  who  know  as  much
 about  these  matters  as  the  managers
 themselves  whom  you  seek  to  control,
 Government  should  also  think  about
 a  separate  public  service  commission
 for  these  undertakings  in  order  that
 complaints  as  those  voiced  by  Mr.
 Daji  may  not  arise.  Government
 should  consider  these  suggestions  in
 a  spirit  of  rational  re-assessment;  the
 Minister  should  not  yield  to  smug
 acquiescence  or  muddled  thinking  or
 absent-mindedness.  Much  of  what
 has  gone  on  in  respect  of  constituting
 this’  committee  is  an  example  of
 muddled  thinking.  The  Minister
 has  never  been  sure,  if  he  has  had
 any  idea,  it  was  only  very  tentative,
 and  the  House  is  still  at  a  loss  to
 understand  as  to  what  the  precise
 status  of  this  committee  would  be
 and  whether  the  Members  of  Rajya
 Sabha  associated  with  this  Committee
 would  be  able  to  exercise  their  func-
 tions,  and  whether  such  exercise  of
 functions  would  be  in  _  accordance
 with  the  Constitution,  I  hope  that
 the  Minister  wil]  rationally  reconsider
 this  motion  in  the  light  of  what  :nany
 of  us  have  said,  particularly  in  res-
 pect  of  the  size  of  this  committee  and
 the  limitations  which  are  sought  to  be
 placed  on  its  working,

 Shri  V.  B.  Gandhi  (Bombay  Cen-
 ‘tral  South):  Mr.  Deputy-Speaker,  the
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 motion  which  the  Minister  of  Industry
 has  moved  is  a  welcome  measure;  it

 as  been  long  overdue,  It  was  «elay-
 ed  because  there  was  some  contro-
 versy  over  the  respective  spheres  of
 authority  between  the  two  Houses  of
 Parliament,  Raja  Sabha  and  Lok
 Sabha.  I  will  not  go  into  it;  I  am
 content  to  accept  the  very  lucid  ex-
 Planation  of  the  Law  Minister  :ester-
 day  on  the  constitutional  question.
 Incidentally,  I  may  add,  I  am  a  firm
 believer,  personally,  and  an  aimost

 unrepentant  supporter  of  the  theory
 that  the  two  Houses  should  be  treat-
 ed  on  an  equal  footir.g.

 The  central  problem  before  this
 House  today  is  parliamentary  ac-
 countability.  The  principal  issue  is
 that  of  parliamentary  responsibility
 and  how  that  responsibility  can  be
 discharged  properly  by  Parliament  on
 matters  relating  to  the  working  of
 the  public  undertakings.  There  shall
 be  no  difficulty  in  accepting  the  pro-
 vision  made  in  this  Motion  that  the
 new  committee  will  not  interest  it-
 self  or  consider  matters  of  day-to-day
 administration,  Also  it  will  not  cca-
 sider  matters  of  major  Government
 policy.  But  it  is  quite  clear  that  it
 will  not  be  precluded  from  consider-
 ing  matters  of  commercial  policy.
 Considerable  thinking  has  been  done
 on  the  subject  of  limits  of  public
 undertaking  in  relation  to  matters
 that  parliamentary  committees  can
 consider.  The  limits  have  been  well
 defined  in  this  country  as  well  as  in
 other  countries  particularly  in  the
 United  Kingdom,  a  country  which
 has  had  very  valuable  experience  in
 this  regard.  I  would  like  to  make  one
 suggestion  here.  The  comptroller  and

 should  be  more
 directly  associated  with  this
 Auditor-General

 com-
 mittee.  After  all  this  committee  will
 be  taking  over  the  functions  of  the
 PAC  and  I  hope  it  will  be  considered
 with  due  regard  to  the  importance  of
 the  matter.  We  know  that  both  the
 Public  Accounts  Committee  and  the
 Estimates  Committee  have  been
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 burdened  with  rather  more  work  than
 they  could  reasonably  be  expected  to
 carry  and  it  is  only  proper  that  they
 should  be  relieved  of  some  of  this
 burden.  Parliament  should  see  that
 the  tasks  which  they  used  to  carry  are
 now  distributed  between  the  new  com-
 mittee  and  the  old  committees,  This
 new  committee  does  not  necessarily
 have  to  be  a  fault  finding  body.  it  does
 not  have  always  to  bea  critic  of
 the  management.  It  has  more  impor-
 tant  tasks  to  do.  It  has  to  keep  Par-
 liament  informed  and  it  also  has  an-
 other  important  task  to  do,  and  that
 is,  it  has  to  present  a  proper  image  of
 public  undertakings  to  the  public,  to
 the  tax-payers,  who  in  some  way,  as
 we  wil!  all  agree,  are  interested  in
 the  conduct  of  public  enterprises.

 Much  has  been’  said  about  the
 attitude  of  the  private  sector  towards
 public  undertakings  or  the  _  public
 sector,  I  think  it  is  high  time  that
 we  recognised  that  there  has  been  a
 gradual  change  on  the  part  of  the
 private  sector  and  there  has  been  an
 effort  towards  reconciliation  to  the
 existence  and  growth  of  the  public
 sector  in  this  country.

 In  this  connection,  I  may  quote  the
 words  of  Shri  Bharat  Ram,  the  Chair-
 man  of  the  Federation  of  Indian
 Chambers  of  Commerce  and  Industry,
 ‘at  8  seminar  held  in  Delhi  recently.
 He  said:

 “Till  lately  there  has  been  an
 unnecessary  and  fruitless  con-
 troversy  over  the  position  and
 share  of  the  two  sectors,  private
 and  public.”

 He  went  on  to  say  that  the  responsi-
 bility  for  the  development  of  indus-
 tries  in  this  country  should  be  shared
 in  terms  of  capacity  and  ability.  We
 should  accept  this  change  and  it  is  an
 important  indication  in  this  case.
 After  all  everybody  knows  that  there
 is  hardly  any  country  which  does  not
 have  some  kind  of  a  public  sector,
 barring  none,  not  even  the  United
 States  of  America  which  of  course  is
 428(Ai)  LSD—6.
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 probably  considered  as  a  country  over-
 whelmingly  capitalistic.  Ags  early  as
 ‘1932,  President  Roosevelt  began  his
 New  Dea]  ideas;  within  8  few  years
 after  that,  one  of  the  most  important
 public  undertakings  was  accomplish-
 ed  in  America:  I  am  referring  to  the
 Tennessee  Valley  Authority.  It  is  a
 massive  monument  to  the  ideals  and
 interests  that  the  President  took  in
 the  public  sector  to  meet  the  exigen-
 cies  of  the  time.  Then  of  course  we
 know  that  the  Uniteq  Kingdom  has
 a  very  significant  public  ~ector  thanks
 to  the  Labour  Ministry  which  began
 the  foundation  of  this  public  sector
 in  the  United  Kingdom,  France,  Ger-
 many  and  other  countries  are  no  ex-
 ceptions.  The  public  undertakings  in
 this  country  have  given  a  fairly  good
 record,  a  recorg  of  progress.  They
 have  been  very  particular  about  pro-
 viding  depreciation  reserves.  They
 have  been  paying  interest  to  Govern-
 ment  on  loans  taken,  and  they  have
 been  paying  considerable  amounts  in
 taxation.  Actually,  in  the  public
 undertakings,  the  latest  figures  that
 we  have  show  that  there  were  accu-
 mulated  reserves  of  almost  Rs.  8°6
 erores  in  1959-60.  and  in  l960-Gl  the
 reserves  went  up  to  Rs,  243  crores.
 We  also  know  that  the  Third  Plan
 expects  to  draw  something  like  Rs.  450
 crores  from  the  surpluses  of  public  en-
 terprises.  It  is  a  very  important
 aspect  of  the  good  work  or  the  value
 of  the  public  enterprises  to  the  Com-
 munity.
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 Much  has  been  said  about  the  pro-
 fitability  of  these  enterprises.  I  think
 we  should  give  some  more  time  for
 these  enterprises  to  show  results,

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member’s  time  is  up.  There  are  still
 a  large  number  of  Members  waiting
 to  speak.

 Shri  दि  B.  Gandhi:  I  would  not  take
 more  than  two  minutes.  We  should
 give  some  more  time  to  these  under-
 takings  to  show  results  in  the  proper
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 way,  These  undertakings  have  been
 performing  a  very  valuable  task  in
 supplying  what  we  call  the  internal
 resources  for  the  future  growth  of
 industries  in  this  country.  We  have
 read  about  the  Hindustan  Machine
 Tools  and  the  offer  that  they  recently
 made  that  they  would  go  on  providing
 a  new  plant  every  year  which  would
 be  capable  of  producing  ४  thousand
 machines  annually.  We  have  also
 Teaq  about  the  Fertilizers  and  Chemi-
 calg  (Travancore)  Ltd.  and  we  know
 the  story  as  to  how  new  |  fertilizer
 plants  are  being  built  up  or  created
 in  this  country;  one  at  Trombay,  an-
 other  at  Namrup  and  the  third  at
 Gorakhpur.  So,  this  is  a  king  of
 heartening  tale.  It  is  not  as  had  as
 is  sometimes  made  out  about  the
 results  of  public  undertakings,  It  is
 not  only  heartening;  I  think  it  is
 sometimes  ag  goog  as  a  Stirring  tale
 of  progress.

 Shri  Warior  (Trichur):  Sir,  I  do
 welcome  the  suggestions  contained  in
 the  statement  about  the  formacion  of
 this  Committee,  but,  at  the  same  time,
 it  has  even  now  come  out  with  a  more
 confused  thinking  than  deliberate
 planning  for  a  truncateg  committee
 like  this.  The  question  is  very  simple.
 The  public  sector  industries  have  be-
 come  a  Wide  empire.  These  cannot
 be  covered  by  the  ordinary  routine
 work  of  the  Estimates  Committee  or
 the  Public  Accounts  Committee.  The
 Estimates  Committee  have  got  arrears
 for  the  last  so  many  years;  there  are
 certain  departments  into  which  the
 Estimates  Committee  have  never  gone
 into  after  ‘1952,  By  the  time  the  Esti-
 mates  Committee  cover  ell  this  work,
 it  will  find  it  difficult  to  go  into  these
 public  undertakings  ang  probe  into
 all  the  different  aspects  of  this
 qusetion.

 My  hon,  friend  Shri  Daji  pointed
 out  that  there  are  certain  very  bad
 or  unhealthy  aspects  already  en-
 trenched  in  the  public  undertakings.
 At  once,  some  people  came  to  the
 conclusion  that  that  means  the  public
 undertakings  themselves  must  be
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 scrapped.  I  think  that  is  a  remedy
 which  is  much  worse  than  the  disease.
 If  that  is  so,  then  the  private  under-
 takings  must  also  be  scrapped  because
 the  private  undertakings  have  much
 more  defects  in  their  day-to-day
 administration  and  in  their  policy,  in
 their  production  and,  in  fact,  in  every-
 thing,  That  does  not  lead  us  anywhere.
 There  are  certain  inherent  defects  in
 them,  or,  so  to  say,  there  are  prob-
 lems  of  growth.  I  do  not  visualise
 that  they  are  leading  these  industries
 to  utter  collapse.

 Not  only  that.  The  most  important
 certificate  for  the  public  undertakings
 has  come  from  the  private  sector  it-
 self  in  their  demand  for  a  share  in  the-
 equity  capital  of  the  public  under-
 takings  and  also  in  the  management.
 In  the  recent  seminar,  they  wanted
 that  the  management  itself  should  be
 given  to  them,  so  that  public  money
 may  be  invested  in  the  undertakings
 ang  the  profits  may  be  appropriated
 into  the  private  sector,  That  itself
 shows  that  public  undertakings  are
 worth-while,  but  unless  timely  steps
 are  taken  to  rectify  the  many  defects
 that  are  inherent  in  such  undertak-
 ings,  I  think  they  will  accumulate
 and  it  will  be  difficult  afterwards  to
 clear  off  this  Aegean  Stable.

 4  hrs.

 If  this  committee  is  to  handle  matters
 which  till  now  have  been  handled  by
 the  Estimates  Committee  and  _  the
 PAC,  what  is  the  harm  in  giving  to  this
 committee  the  powers  which  have
 been  enjoyed  by  the  Estimates
 Committee  and  the  PAC?  If  Parlia-
 ment  has  confidence  in  an  elected  com-
 mittee  like  the  Estimates  Committee
 or  the  PAC,  why  cannot  this  Parlia-
 ment  have  confidence  in  a  third  com-
 mittee  like  this?  I  cannot  understand
 where  the’  confusion  lies.  I  do  not
 ant  to  impute  any  motive,  but  may-
 be  such  a  probe  into  the  details  as-
 pects  of  the  public  undertakings  is  not
 welcome  in  the  minds  of  those  sitting
 at  the  top  of  these  undertakings.  I  do
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 not  say  categorically  that  that  is  the
 reason,  but  that  is  the  only  probable
 reason.  Otherwise,  if  today  +he  Esti-
 mates  Committee  takes  it  into  its  head
 to  go  into  the  detailed  working  of
 these  undertakings,  who  is  there  to
 stop  it?  Then  all  the  black  spots  in
 the  public  undertakings  will  be  com-
 ing  to  light.  I  think  Government
 must  rethink  over  this  and  come  for-
 ward  boldly  to  place  the  public  un-
 dertakings  in  a  way  which  will  be
 accessible  to  the  committee  of  Parlia-
 ment.

 If  the  management  or’  those  who
 are  handling  the  affairs  of  the  public
 undertakings  come  to  know  that  this
 committee  is  a  truncated  committee
 and  does  not  have  the  same  powers.
 and  status  ag  the  Estimates  Committee
 or  the  PAC,  I  am  sure  many  of  them
 will  not  pay  any  respect  to  this  com-
 mittee,  Because  so  much  powers  have
 been  given  to  the  Estimates  Com-
 mittee  and  the  PAC,  they  are  res-
 pected  everywhere  and  no_  Official
 dares  to  stand  against  their  demands.
 But  once  they  know  that  this  is  only
 an  ornamental  committee,  they  will
 say,  “Don’t  worry;  they  will  come  and
 go.  The  Minister  js  there  to  look
 after  us.”  So,  this  committee  will
 not  be  able  to  do  anything  substantial.

 This  committee  must  be  given  the
 same  powers  as  the  Estimates  Com-
 mittee  and  the  PAC.  The  only  qaues-
 tion  there  is  that  we  are  jealous  that
 our  powers  may  be  partly  taken  away
 by  the  Upper  House.  I  also  have  the
 same  anxiety  to  preserve  our  own
 prerogatives,  but  I  do  not  feel  that
 sharing  these  prerogatives  with  the
 Upper  House  will  do  much  harm  to
 this  House.  Anyhow,  since  we  are  all
 following  the  British  parliamentary
 traditions,  I  do  not  know  how  much
 prejudice  and  jealousy  can  prevail  in
 this.

 Dr.  L,  M.  Singhvi:  In  England,  they
 have  a  committee  which  consists  only
 of  Members  of  the  House  of  Com-
 mons.  The  House  of  Lords  do  _  not
 participate  in  it.
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 Shri  Warior:  We  always  look  to  the
 House  of  Commons  only.  We  _  have
 not  begun  to  think  in  terms  of  our
 own  House  of  the  People.

 Dr.  L.  M,  Singhvi:  What  about  the
 Provision  in  our  Constitutjon?

 Shri  Warior:  The  Constitution  can
 be  changed;  it  is  not  a  big  impedi-
 ment  to  have  a  full-fledged  committee
 like  the  Estimates  Committee  or  the
 PAC.  Even  about  the  PAC,  this
 question  has  come  earlier  in  this
 House  and  as  a  via  media,  jit  was
 suggested  that  they  can  be  incorpo-
 rated  as  Associate  Members.  That
 was  after  some  time,  not  in  the
 beginning,  The  report  of  the  Comp-
 troller  and  Auditor  General  is  the
 rail  on  which  the  PAC  moves,  There
 is  a  confusion  which  must  be  cleared
 by  the  Government.  Yesterday  the
 hon,  Law  Minister  said  that  part  of
 the  work  will  be  done  by  the  new
 committee  and  a  part  will  be  done
 by  the  Estimates  Comunittee.  I  do
 not  know  where  the  clear  line  of
 demarcation  lies,  Actually,  it  is  over-
 lapping.  Why  not  then  allow  the
 Estimates  Committee  itself  to  look
 after  it?  Ag  Mr.  Morarka  rightly
 pointed  out  from  his  personal  experi-
 ence  where  is  the  line  of  demarcation?
 The  policy  is  determined  by  one
 committee  and  the  implementation  of
 that  policy  is  examined  by  another
 committee.  Why  shoulq  there  be
 duplication  of  work  like  that?  Leave
 alone  this  committee  and  allow  the
 Estimates  Committee  itself  to  look
 after  it.  Thi,  talk  has  been  going  on,
 since  953  when  Dr.  Lanka  Sundaram
 jntroduced  a  private  motion.  Even
 now  if  the  Government  cannot  make
 up  its  mind  and  take  a  firm  decision
 in  this  matter,  then  better  Jeave  it
 alone  than  create  a  mockery  of  a
 committee  like  this.

 We  are  not  told  whether  this  com-
 mittee  will  be  doing  exactly  the  same
 work  as  the  PAC,  because,  as  I  said,
 the  PAC  is  travelling  on  the  rail  set
 by  the  Audit  Report.  If  that  is  30,
 the  assistance  of  such  an  eminent
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 personality,  independent  of  the  exec-
 utive,  must  be  there  to  guide  the
 deliberations  of  this  committee  also.
 Otherwise  it  would  be  futile,  because
 it  will  be  difficult  to  pinpoint  the
 really  important  issues.  Usually  the
 audit  department  complains  that  if
 younger  auditors  are  sent  to  an  under-
 taking,  bulky  things  are  thrown  before
 them  and  by  the  time  they  check  up
 those  things  and  blue-pencil  them,  the
 time  is  up  and  the  really  important
 things  are  hidden  ang  they  are  not
 looked  into.  So,  the  most  important
 points  should  be  pinneq  down  and
 highlighted  in  the  audit  report.  The
 heaps  of  material  should  be  thoroughly
 scrutinised  by  the  Auditor  General  and
 after  correspondence  between  the
 undertaking  and  the  Auditor  General,
 the  pertinent  things  should  be  taken
 out  and  presented  to  the  committee.
 Then  only  the  committee  can  effective-
 ly  function.  So,  that  assistance  must
 be  given.

 Coming  to  the  List)  what  is  the
 difficulty  in  including  all  the  public
 undertakings?  Why  should  there  be  a
 distinction?  Empires  have  been
 created  under  certain  ministries  like  the
 Commerce  and  Industry  Ministry.
 they  are  big  empires.  Even  the
 Atomic  Energy  Commission  has_  got
 its  own  industries  and  reactors  com-
 ing  into  operation.  So,  I  do  not  think
 the  PAC  and  the  Estimates  Commit-
 tee  can  handle  all  these  in  time.
 These  things  must  be  looked  into
 urgently,  Hence,  I  think  that  the  list
 must  be  widened.

 Anyhow,  I  welcome  this  new
 daughter-in-law  introduced  into  this
 family  by  the  bride’s  father.
 Naturally  she  will  be  very  shy,  but
 as  time  passes,  she  will  pick  up  more
 and  more  courage  and  her  shyness
 will  be  shed.  And  _  then,  _  this
 daughter-in-law  will  be  a  full-fledged
 woman  in  the  family.

 श्री  सिंहासन  सिंह  (गोरखपुर)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  जो  प्रस्ताव  सदन  के
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 सामने  है,  इसका  स्वागत  हुआ  है,  मैं  भी  इसका
 स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  मुझे  इसके  बारे  में

 कुछ  कहना  है  |

 हम  पबलिक  श्रंडरटेकिंगस  की  देखभाल
 करने  के  लिए  इस  कमेटी  का  निर्माण  कर  रहे
 हैं  a सदन  के  कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  समिति
 की  संख्या  इतनी  अल्प  है  कि  वह  पूरी  तरह  से
 देखरेख  नहीं  कर  सकेगी  ।  लेकिन  मुझे  यह  समझ
 में  नहीं  जाता  कि  क्या  कारण  है  कि  यह  समिति
 केवल  उन्हीं  उद्योगों  की  देखरेख  करेगी  जिनमें
 सरकार  की  ५१  प्रतिशत  से  अधिक  पूंजी  लगी
 है  पर  उन  उद्योगों  की  देखरेख  नहीं  करेगी
 जिनमें  ५०  प्रतिशत  या  उससे  कम  सरकार  की

 पूंजी  लगी  हो  ।  आपने  जो  फाइनेन्स  कारपोरेशन
 बनाया  उससे  निजी  उद्योगों  न ेबहुत  सारा  घन
 लिया  और  सरकार  का  धन  ले  कर  वे  राज
 उद्योग  कायम  किए  हुए  हैं  ।  उनको  तो  छने  का
 नाम  ही  नहीं  है  ।  जिन  उद्योगों  में  सरकार  का
 घन  दायरों  के  रूप  में  ५०  प्रतिशत  लगा  है
 उनकी  यह  समिति  देखरेख  नहीं  करेगी  |  यह
 सरकार  कम्पनी  ला  के  अनुसार  कर  रही  है  |
 कम्पनी  ला  में  यह  कमी  बहुत  दिनों  से  है  ।  क्या
 सरकार  कम्पनी  ला  में  कोई  इस  तरह  का
 परिवर्तन  या  परिशोधन  करेगी  जिससे  यह
 समिति  दूसरे  उद्योगों  की  भी  देखरेख  कर  सक
 जिनमें  सरकार  का  धन  लगा  है  ।

 मुरारका  जी  निजी  उद्योगपति  हैं  ।  लेकिन
 उनकी  यह  बात  सुन  कर  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  हुई
 कि  जिन  कम्पनियों  में  सरकार  का  ५०  प्रतिशत
 या  उससे  कम  रुपया  लगा  है  उनको  भी  क्यों
 इस  समिति  की  परिधि  के  बाहर  रखा  जाए  V
 उनकी  भी  देखरेख  इस  समिति  को  करनी
 चाहिए  ।  जहां  कहीं  भी  सरकार  का  धन  लगा
 हो  उन  सब  कम्पनियों  पर  इस  समिति  का
 अधिकार  देखरेख  कहने  का  होना  ष्चतहिए
 ताकि  यह  समिति  देख  सके  कि  उस  घन  का
 सही  ट्रक  से  उपयोग  हो  रहा  है  या  नहीं  ।

 बहुत  सी  कम्पनियां  सरकार  के  घन
 से  चल  रही  हैं  ।  उन्होंने  मिसालन  तैल को  का
 नाम  लिया  ।  तैलकों  में  सब  से  बड़ी  हिस्सेदार
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 सरकार  है  लेकिन  उसके  मालिक  टाटा”  साहब
 हैं  ।  कौर  उनके  बनाए  माल  का  खरीदार  कौन

 है?  सरकार  ।  सरकार  का  ही  रुपया  उद्योग
 में  लगा  है,  और  सरकार  ही  उसके  माल  की
 खरीदार  है,  लेकिन  उसके  मालिक  और  मुनाफा
 उठाने  वाले  दूसरे  हैं।  उस  कम्पनी  पर  भी  इस
 समिति  को  देखरेख  करने  का  अधिकार  नहीं
 होगा  |

 हम  जो  इस  समिति  का  निर्माण  कर  रहे  हैं
 उसका  मूल  उद्देश्य  ही  यह  है  कि  सरकारी  घन
 जिन  व्यावसायों  में  लगा  है  उनको  यह  देखें
 कौर  उसकी  रिपोर्ट  सदन  के  सामने  ब्रावो  कि
 वह  रुपया  ठीक  तरह  से  काम  में  लाया  जा  रहा
 है  या  नहीं  -  सरकार  का  वह  धन,  जिसको  हम
 जनता से  करों  के  रूप  में  उगाहते  हैं,  इन  पूंजी-
 पतियों  को  दिया  गया  है  ।  जिन  कम्पनियों  में
 का  तीस  या  चालीस  प्रतिशत  रुपया  लगा  है  या
 जिनमें  ५०  प्रतिशत  तक  है  उनको  यह  समिति

 नहीं  देख  सकेगी।  ५४१  प्रतिशत  तक  की
 कम्पनियों  को  यह  समिति  देख  सकती  है,  लेकिन
 १  परसेंट  कम  करके  आपने  उनको  मालिक  बना
 दिया  ।  यह  सरकारी  घन  का  सदुपयोग  नहीं
 हो  रहा  है  ।

 मैं  तो  इससे  भी  बागे  जाने  के  लिए  तैयार

 हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  निजी  कम्पनियों  की  भी
 देख  रेख  सरकार  करे  ।  निजी  कम्पनियों  को
 आप  तब  देखने  जाते  हैं  जब  उनकी  कोई  रिपोर्ट

 हो  और  तब  उनकी  जांच  करते  हैं  श्र  रिपोर्ट
 सदन  के  सामने  आती  है  जैसे  कि विवियन  बोस
 कमेटी  की  रिपोर्ट  सदन  के  सामने  आयी  थी।
 उस  पर  सदन  में  बहस  हुई  थी  ।  उससे  आपने
 देखा  होगा  कि  निजी  कम्पनियों  में  किस  तरह
 की  गड़बड़ियां  और  गोलमाल  होता  है  ।  क्‍या
 आप  इस  तरह  के  गोलमाल  को  रोकने  के  लिए
 बार  बार  कमेटियां  बनायेंगे  ?  ऐसा  करना  ठीक
 नहीं  होगा  ।  अगर  एक  ही  कमेटी  को  यह
 अधिकार  हो  तो  अच्छा  होगा  |  मेरे  ख्याल  में  जो
 आज  प्राइवेट  सेक्टर  है  उसकी  भी  देखभाल
 इस  समिति  द्वारा  होनी  चाहिए  |
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 मैंने  कुछ  समय  पहले  एम्बेसेडर  कार  के
 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन  में  एक  बहस
 उठायी  थी  ।  वहां  दोनों  का  मुकाबला  किया
 था,  टाटा  सब्सिडी  का  और  हिन्दुस्तान
 मोटर्स  की  एम्बेसेडर कार का।  उस  समय  मैंने
 बतलाया  था  कि  दोनों  में  दक्ष  और  भ्रदक्ष्य  काम
 करने  वालों  की  संख्या  क्या  है  ।  इसमें  जो
 अन्तर  है  वह.  बहुत  बड़ा  है  |  टाटा  में  जहां  काम
 करने  वालों  की  संख्या  चार  हजार  है  उनमें
 "दर्स"  की  संख्या  १९  है।  ये  भाई  भतीजे  हो
 सकते  हैं  जिनको  लिया  गया  हो  ।  मगर  हिन्दू-
 स्तान  मोटर्स  में  जहां  पांच  हजार  भ्रामक  काम
 करते  हैं  वहां  “प्रस”  की  संख्या  ६६६९  या
 ६६७  है  जिनके  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  कि  वे
 क्या  काम  करते  हैं,  और  कितना  रुपया  ले  जाते
 हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  बताया  गया  कि  वहां  बड़ा
 गड़बड़ घोटाला  है  |  इस  पर  बहस  में  हमारे
 है  इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर  ने  यह  कह  कर
 संतोष  का  अनुभव  किया  था  कि  प्राइवेट
 सेक्टर  में  भी  तो  इतनी  गड़बड़ियां  हैं  ।  यह
 संतोष  लेने  का  विषय  नहीं  है  तो  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  जिन  कम्पनियों  में  सरकार  का
 रुपया  शेयर  कैपीटल  के  रूप  में  लगा  हो  या  पूंजी
 के  रूप  में  लगा  हो,  वह  जनता  का  धन  है  कौर
 करों  द्वारा  आता  है  7  और  इसलिए  इन  सब
 कम्पनियों  पर  पालियामेंट  का  नियंत्रण  रखना
 चाहिए  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि
 आप  इस  कमेटी  को  उन  सारे  पबलिक  अंडर-
 टे किंग्स  को  देखने  का  अ्रधिकार  दें  जिनमें
 सरकार  का  पैसा  लगा  है  ।

 अन्त  में  मैं  एक  बात  और  अर्ज  करना
 चाहता  हूं  ।  इस  समय  जो  काम  आंकलन
 समिति  और  लोक  लेखा  समिति  जो  करती
 हैं  वह  काम  आप  इस  कमेटी  को  सौंप  रहे  हैं,
 हालांकि,  इसके  सुपुर्द  केवल  व्यावसायिक  क्षेत्र
 ही  है  ।  उन  समितियों  के  अधिकार  में
 ग्रन्थ  क्षेत्र  भी  हें  |  शब  यह  होगा  कि  व  समि-
 मियां  भी  व्यवसाय  क  क्षेत्र  में  जायेंगी  द्रोह
 यह  समिति  भी  उस  क्षेत्र  में  जायगी  ।  इससे
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 तो  अच्छा  होता  कि  कोई  नई  कमेटी  न  होती  ।
 तब  तीन  तीन  समितियां  एक  चीज़  में  जायेंगी
 ग्रोवर  उनकी  रिपं.टे  सदन  म  आयेंगी  अभी
 भी  अधिकारी  कहते  हैं  कि  इन  कमेटियों  की
 रिपोर्ट  से  क्‍या  होता  है।  इसके  अलावा  तीन
 कमेंटियां  तीन  तरह  की  बात  एक  ही  चीज़
 के  बारे  में  कह  सकती  हैं  -  इस  लिये  मेरा
 सुझाव  है  कि  आप  यट  निर्धारित  कर  दें  कि
 जिन  कामों  को  यह  नई  समिति  देखेगी
 उनमें  प्राक्कलन  समिति  शर  लोक  लेखा
 समिति  नहीं  जायगी  ।  इस  तर  उन  समितियों
 का  काम  भी  हलका  हूं।  जायगा  बीर  वे  दूसरी
 चीजों  को  ज्यादा  अच्छी  तरह  देख  सकेंगे  ।
 अभी  हालत  यह  है  कि  सारे  काम  को  दं।  समि-
 तियां  अच्छी  तरह  नहीं  देख  सकतीं  इस  लिये
 यू  तीसरी  समिति  बनायी  जा  रही  है  ।  इस
 लिये  अच्छा  है|  कि  कराती  समितियों  से  कह
 दिया  जाय  कि  जिस  काम  को  नई  समिति
 देखे  वे  अपना  हाथ  खींच  लें  ।  जरगर  दो  समि-
 मियां  एक  ही  बारे  में  रिपोर्ट  देंगी  तो.  सदन
 के  सामने  घपला  हा  सकता  है  कि  किसकी
 रिपोर्ट  को  मानें  ।  जिस  काम  को  दो  अधिका री
 देखते  हैं  उसकी  देखरेख  ठीक  नहीं  हो  पाती
 ऐसा  करने  से  गोलमाल  और  घपला  ज्यादा  हो
 सकता  है  t  इस  लिय  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  इस  पर  विचार  करे  ।

 तीसरी  बात  जो  में  आपसे  कहना  चाहता
 हूं  वह  यह  है  कि  इस  कमेटी  की  अवधि  श्री
 कम  रखें  |  अभी  आपने  पांच  साल  से  घटा
 कर  तीन  साल  रखी  है  1  हम  देखते  हैं  कि
 प्राक्कलन  समिति  शीर  लोक  लेखा  रामसती
 के  चुनाव  एक  वर्ष  में  होते  हैं  |  वैसे  ही  इसका
 भी  होना  चाहिये  -  हम  देखते  हैं  कि  लोक  लेखा
 समिति  में  और  प्राक्कलन  समिति  में  दोबारा
 भो  वे  ही  मेम्बर  श्र  जाते  हें।  मेरा  सुझाव
 है  कि  इस  समिति  की  अवधि  आप  दो  साल
 कर  दें  ।  तीन  या  चार  साल  करने  से  बेस्टेल
 इंटरेस्ट  पैदा  हो  जाते  हैं।  इस  लिये  इस
 संसदीय  कमेटी  की  भ्र वधि  इससे  अधिक  बढाना
 उचित  न  होगा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दो  मिनट  हो  गए
 हैं

 क्रि  सिंहासन  सिह  :  जैसी  बाप  की  इच्छा।
 मैं  कभी  बन्द  किये  देता  हूं  ।

 दूसरी  चीज़  मेंने  इसमें  यह  देखी  कि
 मंत्रियों  के  लिये  इस  में  काई  रोक  नहीं  है  कि

 वह  इस  पब्लिक  अंडसटेकग्ज़  के  लिये  बनते
 वाली  संसदीय  समिति  मैं  नहीं  रह  सकेंगे  ।
 उचित  यह  है  कि  जो  कुछ  कानून  हम  यज़दां
 बतावें  वह  साफ  और  स्पष्ट  हाता  चाहिये  ।
 प्राक्कलन  समिति  शरीर  लोक  लेखा  समिति
 के  विधान  में  लिखा  हुमा  है  कि  उनका  कोई
 मंत्री  सदस्य  नहीं  होगा  ।  अगर  इन  समितियों
 का  कोई  सदस्य  मंत्रो  बन  जाता  हू  तो  मंत्रों
 बनने  के  बाद  तुरन्त  उसकी  सदस्यता  हिट
 जायेगी।  लाने  इस  संसदीय  समिति  के  अन्दर
 कोई  इस  तरह  का  विद्वान  देखा  को  नहों  मिला
 है  ।  इस  लिये  नियम  बनते  राज्य  अभी  इस
 बात  को  देख  लिया  जाय  और  स्पष्ट  कर  दिया
 जाय  कि  कोई  मंत्री  इसका  सदस्य  नहीं  होगा
 श्र  इसका  कोई  सदस्य  अगर  मंत्री  बन
 जायेगा  तो  व्  इस  समिति  का  मैम्बर  पदों
 रहेगा  और  वह  इनर  हट  जायगा  a

 इसमें  चुनाव  की  जो  प्रथा  रखी  है  वह
 त्रुटिपूर्ण  है,  सदी  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ब
 तो  समाप्त  ही  कर  दे  v

 श्री  सिंहासन  सिह  :  दो,  तीन  वार  घंटी
 बज  चुकी  है  ।  मैं  उसका  सम्मान  करने  वाला

 हूं  इस  लिये  और  अधिक  न  कट  कर  अपना
 स्थान  लेता  हूं  द्विलिंगी  में यह्  कहें  बगैर  नहीं
 रह  सकता  कि  कभी  कभी  घंटी  जल्दी  बज
 जाया  करती  है  ।

 Shri  Gajraj  Singh  Rao  (Gurgaon):
 Mr,  Deputy-Speaker,  Sir

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  राज  तो  हिन्दी
 में  ही  बोल  दीजिये  ।  इस  पर  हिन्दी  घड़ाघड़
 चलती  ञ्  रही  है



 7I5  Motions  re:

 श्री  गजराज  सिह  राव  :  भाई  मैं  हिन्दी
 मो  बोल  सकता  हूं  कौर  उर्दू  भी  बोल  सकता

 हूं  लेकिन  मैं  हिन्दुस्तानी  में बोलूंगा  ।  मैं  हिन्दु-
 बतानी  हूं  कौर  हिन्दुस्तानी  ही  रहूंगा  इस
 लिय  मैं  हिन्दुस्तानी  में  ही  बोलूंगा  |

 m
 जहां  तक  इस  कमेटी  का  ताल्लुक  है  यह

 बेहतरीन  कौर  जायज  जांच  के  बाद  और  सही
 मायनों  में  सुधार  के  लिये  शायद  यह  तजवीज

 पेश  हुई  है  ।  लेकिन  में  यह  कहें  बगैर  नहीं  रह
 सकता  कि  इन  कमेटियों  का  ग्राम तौर  पर
 जो  हश्र  देखने  में  राया है,  यहां  का  तो  मेरा
 थोड़ा  सा  ही  तजुर्बा  है  लेकिन  पंजाब  का  भी

 मुझे  इस  बारे  में  तजुर्बा  ह ैऔर  उसकी  बिना
 पर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  अगर  किसी  मामले
 को  टालना  हो  तो  उसे  बेटी  के  सुपुर्द  कर
 दो  ।  यह्  एक  तरीका  रहा  है  ।  इस  लिये  मैं
 मिनिस्टर  साहब  को  आगाह  करूंगा  कि  इस
 बारे  में  सावधानी  बे  श्र  यहं  टालने  वाली
 बात  इस  कमेटी  में  न  बाते  दें  ।  अगर  एक
 तजवीज़  इस  तरह  की  पलिया मेंट री  कमेटी
 बताते  की  वह  लाये  हैं  तो  इसको  सकती
 के  साथ  अमल  में  लगायें  और  इसकी  सब  तरह
 से  एहतियात  रखें  दिन  यहां  डालने  वाली  बात
 न  आने  पाये  ।

 जैसा  कि  यद  घोर  बार  कट्टी  गया
 अगर  इस  को  बतोर  एडमिनिस्ट्रेटिव  कंट्रोल
 कमेटी  के  चलाया  जाय  और  सख्या  के  साथ
 इंतजाम  को  ठीक  शकल  दी  जाय  ज़ोर  ज्यादा
 बेहतर  तौर  पर  इसके  जरिये  चलाया  जाय
 तब  तो  यह  बेहतर  और  स्वागत  करने  लायक
 चीज  है  बनिस्बत  दूसरे  कि  इस  झंझट  में
 पड़  कर  कि  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  केया

 एस्टिमेट्स  कमेटी  के  फैक्शंस  इसको  दिये
 जायें  तो  यह  चीज़  बेहतर  हा  जावेगी,  यह  चीज़
 जरूरी  नहीं  है  ।  पिछले  दो  साल  से  मैं  पब्लिक

 एकाउंट्स  झपटी  में  हूं  ।  मैंने  इस  कमेटी  की
 पिछले  सातवें  को  रिपोर्ट  भी  देखी  हैं  ।  भले  ही
 वहां  सख्त  से  रुख्त  श्र  कड़े  से  कड़ा  स्पो-
 जीवन  हो  लेकिन  पब्लिक  भ्रन्डरटेकिग्ज़  के

 झोवरहैड  ग्वाजंज़  कम  नहीं  होते  ह  इन
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 श्रोवरहेड  बबाजेंज  को  लेकर  पब्लिक  एकाउंट्स
 कमेटी  में  कितना  ही  क्रिटीसिज्म  क्यों  न  हो
 लेकिन  सभो  तक  उसका  कोई  असर  होता
 नहीं  दिखाई  देता  हैं  ।  पब्लिक  श्रंडरटेकिग्स
 में  काफी  स्टाफ  *हता  हैं  -  एक  डायरेक्टर,
 'एक  डिप्टी  डायरेक्टर  कौर  इसी  तरह  न
 जाने  कितने  अफसर  भरे  रहते  ह  किसी
 भी  पब्लिक  अ्रंडरट  किंग  को  उठा  कर  देख  लें
 श्राप  उसमें  ऑोवरहैड  बाजे  बहुत  ज्तादा
 पायेंगे  ।

 इसके  अलावा  एक  चीज़  उनमें  यह  भी
 पाई  जाती  है  कि  कुछ  प्राइवेट  कम्पनियों
 के  साथ  मिलावट  का  सौदा  चल  जाता  है
 इनको  फेल  कर  दो  और  प्राइवेट  कम्पनी  को

 सही  तौर  पर  और  उसको  एक  इशारा  देकर
 कामयाब  कर  दो  ।  यह  दो  क्रैक्टर्स  पबलिक

 एकाउंट्स  कमेटी  में  सामने  श्राये  ह  यह
 चचंजें  उनमें  मौजूद  हैं  बौर  उन्होंने  की

 हैं  ।  असल  नुक्स  कहां  है  ?:  पब्लिक  एका-

 उंट्स  कमेटी  की  रिपोर्टों  पर  अगर  सख्ती
 के  साथ  डाईरैक्टोरेट  लेबिल  पर,  मिनिस्ट्रियल
 लेवल  पर  और  सेक्रेटरी  लेबिल  पर  अमल
 किया  जाता  तो  इस  प्रस्ताव  को  लाने  की
 ज़रूरत  ही  नहीं  थी।  आपके  सामने  रेकार्ड  है
 श्राप  देख  लीजिये  कि  ५५-५६  तक  के  पबलिक

 एकाउंट्स  कमेटी  के  रिकार्ड  और
 सिफारिशों  पर  क्‍या  कमल  हुआ  है  ।  कहीं
 पता  नहीं  चलता  कि  उन  पर  कोई  अमल
 किया  गया  ।  अमल  होता  चाहिए  था  लेकिन
 दरअसल  हम  देखते  हैं  कि  उन  पर  कोई  कमल

 नहीं  हुआ  ।

 मैं  कानूनी  तौर  पर  रजें  करूंगा
 कि  श्राप  ३०८  र्ल्स  आफ  प्रोसउज्योर  ऐंड
 कंडक्ट  आफ  बिजनैस  शौर  डाइरैक्शंस  अाफ
 दी  स्पीकर  ६६  से  लेकर  २०१  तक  मुलाहिजा
 फ़रमा  लीजिये  कि  यह  कांस्टीट्यूशनल
 पोजीशन  किस  तरीके  से  रही  है।  यह
 पार्लियामेंटरी  कन्वेंशन  कौर  प्रैक्टिस  पर  ही
 महीं  बल्कि  कांस्टीट्यूशनल  के  झआरटिकल  १४८



 77  Motions  re:

 [  श्री  गजराज  सिंह  राव]
 से  लेकर  १५२  तक,  जो  कि  कम्पट्रोलर
 ऐंड  आडीटर  जनरल  के  मुताल्लिक़  हैं,
 जो  कि  एक  इंडिपेंडेंट  शख्सियत  है  और
 फाइनेंस  के  मुताल्लिक  आर्टिकल  ११२
 कौर  उससे  भागे  जो  आर्टिकल  हैं,  उनको  किसी
 पालियामेंटरी  सिस्टम  में  अमलदरामद  कराने
 के  लिए  यह  ज़रूरी  है  कि  उनकी  रिपोर्ट  हो
 शौर  पालियामेंट  जो  कि  सुप्रीम  बॉडी  है,
 उस  रिपोर्ट  पर  गौर  करे  और  तमाम  की  तमाम

 वह  रिपोर्ट  हाउस  में  पेश  हो  और  मिनिस्टर  का
 फर्ज  है  कि  वह  उस  पर  अमल  करे  1  मगर
 उस  पर  मिनिस्टर  द्वारा  कमल  नहीं  होता
 है  तो  हाउस  को  हक़  है  कि  वह  यह  दरियाफ़्त
 करे  कि  उस  चीज़  पर  भ्रमण  क्‍यों  नहीं  हुआ  ?

 पी०  ए०  सी०  कौर  एस् टी मेट्स  कमेटी
 यह  ॒कांस्टीट्यूशनल  कमेटियां  हैं  ।  इनके
 कामों  को  ओर  इनके  दायरे  को  कम  करना,
 मैं  कल  जो  लीगल  एडवाइस  गवर्नमेंट  की
 तरफ  से  दी  गई  उससे  मुत्तफ़िक़  हूं  कि  इससे
 उनके  फैक्शंस  कम  नहीं  हो  सकते  ।  अगर
 उनके  फैक्शंस  खत्म  करना  है,  कम  करना  है
 तो  यह  स्ह्ल्ज  औफ  बिजनेस  के  मुताबिक  सीधे
 तरीके  पर  एक  रेजोल्यूशन  लायें  कि  यह  ख़त्म
 किये  जाते  हैं।  फिर  हर  मिनिस्ट्री  के  लिए
 श्र  जायेगा  कि  हर  एक  मिनिस्ट्री  की  एक
 अलहदा  पी  ०  ए०  सी०  बनाई  जाय  और  इसी
 तरह  एक  अलग  से  ऐस्टिमेट्स  कमेटी  बनाई
 जाय  और  फिर  उससे  आगे  बढ़  कर  हर  सीगे
 की  एक  एक  बना  दी  जाय  ।  अभी  एक
 सुझाव  दिया  गया  कि  एक  कंट्रोलर
 ऐंड  श्रौडीटर  जनरल  और  मुकरने  किया
 जाय  ।  इस  तरह  से  कांस्टीट्यूशनल  के  भी
 अ्रमेंडमेंट  की  तजवीज  पेश  कर  दी  गई  ।
 इस  तरीके  से  एक  दूसरा  बन  जाना  चाहिए  |
 कभी  सिंघवी  साहब  ने  फरमाया  कि  एक
 कम्पट्रोलर  ऐंड  आडीटर  जनरल  कौर
 इतना  हमला  है।  मैं  इस  चीज़  को
 वेलकम  करता  हूं  ।  पार्लियामेंट  में  क्‍या
 मिनिस्टर  को  यह  भ्रख्तियार  नहीं  हैं  ?
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 क्या  यह  चीज़ें  नहीं  होती  रही  हैं
 कि  भ्रमर  उन्हें  कोई  शुबहा  हो,  तो  उसके  लिए
 वह  एक  इस  तरह  का  स्पेशल  ग्रामीण  का
 काडर  कर  सकते  हैं  ।  वह  कह  सकते  हैं  कि
 फलां  फलां  चीज  का  स्पेशल  ग्रामीण  किया
 जाय  ।  क्‍या  उनको  यह  अधिकार  नहीं  है  कि
 फलां  फलां  करप्ट  प्रैक्टिसेज़  हैं,  बेहूदा  तरीके
 की  चीज़ें  किसी  जगह  हो  रही  हैं  तो  उनके
 लिए  पालियामेंट  के  तीन  या  पांच  मेम्बरों
 पर  मुश्तमिल  एक  कमेटी  बना  कर  भेज
 दी  जाय  कौर  वह  उसको  देखे  ।  मैं  ज  करूंगा
 कि  यह  प्रस्ताव  बेस्ट  आफ  दि  मोटी  से
 लाया  गया  है  कि  पब्लिक  भ्रंडरटेकिग्स  का
 कंट्रोल  होना  चाहिए  लेकिन  वह  कंट्रोल
 तो  अगर  कम्पट्रोलर  ऐंड
 श्रौडीटर  जनरल  ऐग्जिस्ट  करता  है  तो
 पालियामेंटरी  प्रैक्टिस  और  कस्वेंगंस  का
 जो  रोल  है  वह  कानूनी  रोल  कह  सकते  हैं
 उसके  बराबर  है  ।  उसको  इसे  न  किया
 जाय  ।  बार  बार  स्पीकर  के  पास  जायें  कि
 यह  काम  दे  दिया  जाय  या  थोड़ा  सा  दे  दिया
 जाय  और  यह  फंक्शन  उस  कमेटी  का  न  रहे
 इससे  तो  कन्फ्यूज़न  र्स्ट  कनफाउंडेड  होगा  ।
 आप  बड़ी  खुशी  के  साथ  हर  मुहकमे  पर

 ऐडमिनिस्ट्रेटिव  कंट्रोल  रखें  ।  वह  तमाम
 रिपोर्ट  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  की  स्क्रूटिनी
 के  लिये  भेजें,  सम्बन्धित  जज  पढ़ने  का  वक्‍त
 मेरे  पास  नहीं  है,  लेकिन  उनको  देखने  से

 मालूम  होगा  कि  वह  उनको  हक  होगा  कि

 हर  रिपोर्ट  को  वह  कौल  कर  सकते  हैं,  वह
 देख  सकते  हैं  और  उस  कमेटी  का  एक  तरह  से
 फाइनल  से  होता  है  उसकी  रिपोर्ट  हाउस
 के  सामने  पेश  होगी  ।  मैं  गरज  करूंगा  कि  अगर
 इसको  आप  एक  सूपर  कमेटी  बना  रहे  हैं
 शर  उसके  लिए  यह  स्टेप  ले  रहें  हैं  तो  इस
 पर  निहायत  गम्भीरता  के  साथ  सोचिये  कि
 अगर  इसको  दूसरी  कमेटी  पब्लिक  एकाउंट्स
 कमेटी  और  ऐस्टीमेट्स  कमेटी  जिनके  कि  साथ
 मेंने  बतलाया  कि  कम्पट्रोलर  ऐंड  ओऔडीटर
 जनरल  उनके  फैक्शंस  के  साथ  पाबन्द  हैं,
 अगर  आप  इसको  एक  अलह॒दा  ,कमेटी  की
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 wat  समझते  हैं  तो  वह  एक  गलत  रूप  है  ।

 हां  अगर  इसको  एक  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  रूप  देते

 हैं  उसको  स्पेशल  झाडिट  का  रूप  दिया

 है  और  बह  स्पेशल  रिपोर्ट  दे  और  पब्लिक

 एकाउंट्स  कमेटी  और  एस् टी मेट्स  कमेटी
 जो  कि  पार्लियामेंट  की  सुप्रीम  कमेटियां  हैं,
 तो  मैं  समझूंगा  कि  यह  सही  है  शोर  हाउस
 के  सामने  भी  एक  सही  चीज  पेश  होगी  ।
 जो  लीगल  एडवाइस  दी  गई  है  कि  पब्लिक

 एकाउंट्स  कमेटी  और  एस्टीमेट्स  कमेटी  अपने
 फंक्शन  बदस्तूर  करती  रहेंगी,  उन  के  सामने
 ये  रिपोर्ट  भी  पेश  होंगी  कौर  वे  स्क्र्टिनाइज़  हो
 क्र  हाउस  के  सामने  पेश  होंगी,  मैं  उस  से
 इत्तिफ़ाक़  करता  हूं  ।  अगर  पब्लिक  एकाउंट्स
 कमेटी  के  बारे  में  शिकायत  है  कि  उसने  काम

 नहीं  किया,  तो  क्या  हाउस  के  सामने  यह  बात
 शाई  कि  उस  ने  काम  नहीं  किया  ?  शिकायत

 है  तो  यह  कि  डिपार्टमेंटल  सही  तौर  पर,
 सही  वक्‍त  पर,  कागज़ात  पेश  नहीं  करते  और
 सही  तौर  पर  जवाब  नहीं  दिया  जाता  और
 आठ  आठ  साल  तक  उस  की  रीकमेंडेशन्ज़  पर
 कमल  नहीं  होता  है  ।  मैं  ब्रज  करना  चाहता  हूं
 कि  अगर  पब्लिक  अंडर टे  किस  के  फंक्शन्स  फ़ल

 हो  गए  तो  हमारी  सारी  पालिसी  कल  हो
 जायगी  ।  इस  लिए  इस  कमेटी  को  एडमिनिस्ट्रेशन-
 टिव  कंट्रोल  कमेटी  कहा  जाय  और  वह  फिनांस
 को  भी  देख  सकती  है  शौर  देखे  ।

 जिस  नियत  से  यह  प्रस्ताव  लाया  गया  है,
 मैं  उस  को  वेल्कम  करता  हूं,  लेकिन  कांस्टीट्यूशनल
 पर  और  कॉस्ट ट्यूशन  की  पालियामेंटरी
 प्रैक्टिस  पर  हमला  नहीं  होना  चाहिए  ।

 मैं  जनाब  का  बहुत  महशर  हूं  ।

 Shri  Khadilkar  (Khed):  Mr.
 Deputy-Speaker,  the  strategy  of  eco-
 nomic  development  that  our  Govern-
 ment  has  adopted  in  expanding  the
 public  sector  will  certainly  be  in
 keeping  with  the  proposal  that  they
 have  brought  before  this  House  to
 constitute  a  committee  of  this  Parlia-
 ment  to  see  that  the  public  sector  is
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 properly  functioning.  Because,  the
 public  sector  is  a  vital  sector  of  our
 economy,  and  in  the  final  analysis  the
 key  to  the  success  of  our  planning  as
 well  as  the  achievement  of  our  objec-
 tive  of  social  reconstruction  of  our
 society  lies  in  the  success  of  the  public
 sector.
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 While  discussing  and  supporting  the
 motion  before  the  House  to  set  up  a
 committee  for  this  purpose,  I  fully
 realise—because  I  have  been  a  Mem-
 ber  of  the  Estimates  Committee—
 what  my  hon.  friend  Shri  Morarka
 said  when  he  quoted  certain  conclu-
 sions  of  the  Estimates  Committee,
 suggesting  that  that  such  a  commit-
 tee  should  keep  a  watch  over  our
 public  undertakings  was  one  of  the
 recommendations  made  by  the  Esti-
 mates  Committee  when  I  was  a
 member.  I  am  at  present  a  Member
 of  -the  Public  Accounts  Committee  as
 well.  There  is  a  demand  here  that
 the  number  of  Members  proposed  for
 this  Committee  should  be  increased.
 My  personal  experience  is  that  out  of
 thirty  Members  on  the  Estimates
 Committee—and  I  am  not  disclosing
 some  secret  here—hardly  half  the
 number  of  Members  take  any  interest.
 And  so  far  as  the  Public  Accounts
 Committee  is  concerned  the  story  is
 not  different.  Particularly  in  this
 respect  I  would  like  to  have  a  very
 compact  body  so  as  to  cast  the  onus
 on  them,  Therefore,  while  welcom-
 ing  this  move,  I  do  not  want  an
 expansion  of  the  Committee.

 On  some  of  the  other  aspects  of  the
 matter,  I  will  not  devote  much  time,
 but  I  will  say  why  such  a  committee
 has  become  necessary  after  the  experi-
 ence  of  a  few  years.  I  have  no  time,
 otherwise  I  would  have  quoted  from
 Prof.  Hanson’s  recent  publication
 where  the  debate  in  the  WHouse  of
 Commons  relating  to  this  committee
 hag  been  extensively  quoted  to  show
 what  is  the  impact  that  some  of  its
 reports  had  produced  on  Parliament.

 In  this  country,  when  you  take  the
 corporate  sector  there  is  equity  capital,
 And  if  I  am  an  equity-share  holder
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 my  only  concern  is  to  look  at  the
 declared  dividend,  and  the  managing
 director  and  the  directors  are  more  or
 less  holding  the  monopoly  of  manage-
 ment  and  administration.  But  when
 we  have  got  an  expanding  public
 sector  with  public  moneys  invested  in
 it,  we  must  change  that  attitude.  We
 cannot  continue  to  adopt  an  attitude
 of  dividend-mindedness,  simply  look-
 jng  to  what  the  return  is.  Therefore,
 this  House  must  take  interest  from
 the  point  of  view  of  management  and
 other  aspects  of  economic  development
 as  well.  What  are  the  tasks  necessary
 in  order  to  make  public  sector  a  suc-
 cess  ang  whether  they  are  fulfilled  or
 not—that  must  be  looked  into  by  this
 Committee,  because  this  is  in  healthy
 competition  with  the  private  sector.
 When  we  claim  that  the  public  sector
 -should  reach  a  commanding  height,  it
 must  have  certain  task,  before  it,  and
 this  committee’s  business  should  be  to
 see  that  these  tasks  are  fulfilled,

 As  my  time  is  short,  I  will  just  read
 out  in  brief  what  I  consider  to  be  the
 tasks  before  our  public  undertakings.
 They  are:

 Firstly,  to  prove  more  efficient  in
 administration  and  jn  operational
 efficiency  than  the  private  sector;

 Secondly,  the  surplus  arising  out  of
 produce  should  be  used  for  the  good
 of  the  nation  as  @  whole  and  not  for
 the  benefit  of  a  single  individual  or  a
 group  of  individuals;

 Thirdly,  there  should  be  easy  re-
 payment  of  foreign  loans  from  the
 profits  of  the  undertakings  as  8
 guarantee  of  our  independent  econv-
 mic  development;

 Fourthly,  to  increase  the  rate  of
 capital  formation  in  the  country  to
 accelerate  the  rate  of  economic  growth;
 and

 Fifthly,  to  cultivate  4  spirit  of  co-
 operative  feeling  among  the  employees
 _and  establish  the  concept  of  industrial
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 democracy  ag  a  part  of  our  economie
 Policy,

 These,  as  I  have  tried  to  summa-
 rise,  are  the  five  tasks  before  our
 public  sector  undertakings.  And  it
 should  be  the  primary  task  of  this
 body,  constituted  jointly  by  both
 Houses  of  Parliament,  to  see  how  far
 these  tasks  are  fulfilled.  Unless  such
 scope  is  given  to  this  Committee  I  do
 not  think  any  useful  purpose  will  be
 served.  There  is  the  Estimates  Com-
 mittee,  there  is  a  post-mortem  Com-
 mittee  known  as  the  Public  Accounts
 Committee.  But  thejr  functions  are
 very  limited.  So  I  would  urge  that
 if  these  tasks  are  to  be  fulfilled  and
 the  health  of  the  public  sector  and  its
 growth  is  to  be  ensured,  then  the
 scope  of  this  should  be  a  little  widen-
 ed.

 Coming  to  the  other  aspects  of  the
 matter  I  feel  that  unfortunately  in
 this  country  there  is  lack  of  fixation
 of  responsibility.  An  eminent  econo-
 mist  like  Prof,  Galbraith,  while  analys-
 ing  our  economy,  has  said  some  per-
 tinent  things.  I  will  quote  in  brief
 what  he  has  said,  because  the  time  is
 short.  He  hag  said:

 “T  think  it  extremely  important
 that  the  modern  plan  set  firm  tar-
 gets  for  this  invisible  achieve-
 ment.  As  valuable  as  firm  tar-
 gets  for  steel  output  are  firm  tar-
 gets  for  man-hour  productivity,
 costs  and  returns.  Goals  so  sct
 become  binding  on  all  concerned.
 All  are  challenged  to  meet  them.
 All  have  a  sense  of  failure  if
 there  is  a  shortfall  in  performance.
 And  there  is,  in  addition,’—

 And  this  is  more  important—
 “the  highly  practical  fact  that

 failure  can  be  _  identified  with
 those  responsible,  If  there  are  no
 standards  then  no  one  fails  the
 examination.”

 And  in  this  context,  there  -are  no
 standards  for  the  Government  at  pre-
 sent,  ang  therefore  there  is  no  possk
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 bility  of  failure  on  any  front!  And  in
 conclusion,  in  a  mild  rebuke  he  has
 said:

 “Promotion  and  honour  accrue
 to  all  alike.”—

 Because  there  are  no  standards.—

 “Life  was  not  meant  to  be  that
 easy  and  certainly  not  in  a  deve-
 loping  nation.”
 This  is  a  very  modest  appraisal  of

 the  state  of  affairs  prevailing  in  the
 public  sector  and  in  our  administra-
 tion.  Therefore,  I  would  like  to  urge
 on  this  occasjon  that  the  administra-
 tive  set-up  is  a  vital  factor  in  the
 development  of  our  public  sector.
 Here,  unfortunately  when  we  talk  of
 growth,  there  is  quantitative  growth.
 We  are  expanding  from  the  point  of
 view  of  quantity,  but  from  the  point
 of  view  of  quality  there  is  no  good
 performance,

 When  we  come  to  the  structure  of
 the  management  we  find  that  the
 places  are  filled  by  superannuated
 persons.  In  this  country,  because  age
 has  been  placed  at  a  premium  jn
 public  life,  therefore  on  every  occasion
 the  more  advanced  in  years  a  man  is,
 if  he  is  found  to  be  unfit  in  govern-
 ment  service  he  is  found  fit.  for  a
 steel  factory,  There  was  a  time  when
 our  public-sector  steel  factories  were
 the  monopoly  of  ex-Railway  Board
 people.  I  do  not  know  what  is  the
 State  of  affairs  now.  This  should  be
 gone  into.

 We  are  sayjng  that  we  have  got  to
 develop  independently  of  the  private
 sector  in  healthy  competition  and
 show  the  results.  What  is  the  state  of
 affairs?  A  certain  document  from
 which  I  may  quote  was  prepared  by
 a  Government  Department  though  it
 was  not  published.

 Shri  Morarka:  What  is
 ment?

 the  docu-

 Shri  Khadilkar:  I  am  quoting  it,
 Shri  Morarka:  What  is  the  docu-

 ment?
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 Shri  Khadilkar:  I  am  quoting  every-
 thing;  please  just  have  a  little  pati-
 ence.

 As  I  said,  the  public  sector  should
 be  independent  of  the  private  sector.
 Many  members  of  the  Board  of  Direc-
 tors  are  against  the  concept  of  the
 public  sector  as  at  present  constituted.
 The  Company  Law  Administration  in
 this  country  in  a  recent  study  has
 pointed  out  inter-locking  of  director-
 ships  in  public  sector  and  _  private
 sector  companies.  I  am  quoting  the
 results.

 Dr.  M,  S.  Aney  (Nagpur):  Whom
 are  you  quoting?

 Shri  Khadilkar;  I  am  quoting  from
 the  Company  Law  Adminijstration’s
 study,  it  is  a  Government  document.
 It  says:

 “The  Survey  has  pointed  but
 that  of  the  86  non-official]  direc-
 tors,  44  belong  to  private  sector
 who  are  also  controlling  direc-
 torships  of  334  private  sector
 companies.  A  large  number  of
 these  directors  control  big  busi-
 ness  in  this  country.  Some  of
 them  control  more  than  20  com-
 panies.  These  trends  are  harmful
 from  the  point  of  view  of  con-
 centration  of  economic  power.”

 This  is  the  conclusion  reached  by  the
 Company  Law  Administration,

 From  this  point  of  view  I  will  quote
 One  more  case,  that  of  the  Ashoka
 Hotel.  The  present  Managing  Direc-
 tor—I  know  it  for  certain—is  today
 drawing  a  very  fat  salary  jn  one  of
 the  biggest  industrial  concerns  in
 Delhi.  This  is  the  position.  Therefore
 the  management  aspect  also  must  be
 critically  examined  to  see  whether
 the  policy  of  the  Government  is
 translated  in  practice  by  the  public
 sector  management,  This  is  most
 important  and  is  a  vital  factor  for  its
 success,

 Another  factor  that  should  govern
 the  public  sector  is  its  profitability  and
 return.  We  have  assumed  2ertain
 figures.  They  are  not  likely  to  be
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 reached  and  payment  of  debts.  will
 begin  slowly  but  increasingly.  At that  time  we  will  find  that  our  public sector  economy  is  more  dependent
 because  it  will  not  be  able  to  dis-
 charge  its  foreign  obligations  and from  its  own  surplus  will  not  be  able to  meet  its  own  growth  require-
 ments.  This  aspect  also  should  be
 taken  into  consideration,

 There  is  a  good  deal  of  waste  and
 this  committee  should  go  into  this
 also.  I  may  quote  the  instance  of
 the  Heavy  Electricals,  Waste  is
 there.  Among  the  management  there
 is  quarrel  and  machinery  worth  mil-
 lions  is  lying  in  the  open.  Some  of
 the  officials—I  do  not  want  to  name
 them;  I  have  got  a  document  here
 which  I  do  not  want  to  Place  on  the
 Table  of  the  House  and  I  do  not
 know  whether  you  will  permit  it....

 Shri  Brij  Raj  Singh  (Bareilly):  He
 shou'd  be  asked  to  place  it  on  the
 Table.

 Shri  Khadilkar:  Please  let  me  finish.

 Some  of  the  management  people
 foster  private  undertakings  in  part-
 nership.  In  Bhopal  some  people,
 engineers  and  others,  in  this  Heavy
 Electricals  have  got  private  compan-
 ies  established,  They  are  flourish-
 ing  and  doing  well.  For  purchases
 also  they  establish  companies.  Are
 these  things  not  to  be  looked  into  by
 this  Committee?  Are  these  limitations
 to  remain?  This  is  a  serious  aspect
 in  our  present  affairs.  These  must
 be  looked  into.

 A  last  word  about  industrial  rela-
 tions.  The  human  relations  should
 be  better  relations,  We  should  be
 model  employers.  I  know  from  my
 Own  experience  that  the  management
 is  bureaucratic.  They  are  litigation-
 minded.  When  the  final  award  is
 made,  they  go  to  the  Supreme  Court.
 These  practices  must  be  _  stopped.
 Therefore  the  committee’s  functions
 from  all  sides  must  be  comprehensive-
 ly  redefined,
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 With  these  words  I  conclude.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Shri  Mathur.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur
 (Jalore):  I  do  not  want  to  speak.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Sham  Lal
 Saraf.

 श्री  कछवाय  (देवास):  उपाध्यक्ष
 महोदय,  विरोधी  पक्ष  के  लोगों  को  क्या  इतना
 समय  दिया  जाएगा  ?

 Shri  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  and
 Kashmir):  Mr,  Deputy-Speaker,  I
 welcome  the  setting  up  of  this  com-
 mittee  though  it  is  being  set  up  at  a
 belated  hour.  I  have  heard  my  hon.
 friends  speak  on  it  for  the  last  three
 days  and  though  I  am  a  newcomer  to
 this  House—I  have  come  only  to  this
 House—I  am  very  glad  to  know  that
 my  hon.  friends  from  all  sides  have
 been  taking  a  constant  interest  in  this
 very  important  matter  that  has  come
 up  before  the  House  now.

 In  our  Industrial  Policy  Resolution
 al]  the  sectors  have  been  defined
 mostly.  In  a  common  man’s  !angu-
 age  I  will  say  that  basic  and  key  indus-
 tries  can  certainly  go  to  the  public  sec-
 tor;  as  far  as  the  producer  industries
 are  concerned,  mostly  they  also  may
 go  to  the  public  sector  but  selectively
 and  as  far  as  the  consumer  industries
 are  concerned,  they  should  certainly
 be  left  to  the  private  sector.  Keep-
 ing  in  view  the  mixed  economy  as  a
 basis  of  our  economy  and  of  econo-
 mic  growth  in  our  country,  I  think,
 we  should  benefit  also  from  people
 who  have  learnt  by  experience  in
 other  parts  of  the  world.  Therefore
 I  will  say  that  if  this  committee  is
 being  set  up  now,  I  will  welcome  it
 even  if  it  is  at  a  belated  hour,

 With  regard  to  defence  industries,
 certain  secrecy  has  to  be  ‘observed
 and  I  absolutely  agree  with  the  pro-
 posal  that  is  before  us  that  it  should
 be  left  to  the  hon.  Speaker  as  _  to
 how  he  would  conduct  their  being
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 gone  into  and  reported  upon  as  also
 other  matters  that  may  be  connected
 with  it,

 It  is  not  a  mere  incjdent,  as  I
 understang  it,  that  a  committee  like
 this  is  being  set  up  and  Members  of
 Parliament  are  being  associated  with
 it.  To  me  it  is  not  only  an  incident.
 It  has  a  very  great  significance,  in  the
 sense  that  sometimes  it  becomes  diffi-
 cult,  firstly,  to  know  the  mind  of  the
 people  as  a  whole  and  then  to  reflect
 that  mind  upon  the  working  of  the
 Government.  Often  we  find  when  we
 hear  hon,  Members  speak  on  a  parti-
 cular  subject—hon.  Members  coming
 from  different  parties  ang  from  dif-
 ferent  regions—that  a  number  of
 angles  come  up  before  us.  Even  to-
 day,  this  afternoon,  in  a  few  speeches
 that  have  been  delivered  a  number  of
 things  have  come  up;  a  number  of
 ideas  have  come  up;  a  number  of
 angles  have  come  up.  So,  jt  is  ab-
 solutely  essential  in  the  interest  of
 the  country  and  in  the  interest  of  our
 developing  economy  that  in  regard  to
 the  public  sector  undertakings  aiso
 people’s  representatives  like  those  of
 this  august  House  are  not  only  taken
 into  confidence  but  are  entrusted  wiih
 the  job  set  out  in  this  motion.  That
 will  certainly  help  in  translating,  and
 very  correctly,  the  aspirations  of  the
 people  with  regard  to  the  developing
 economy  of  the  country.

 As  far  as  the  constitution  of  this
 committee  is  concerned,  I  respectful-
 ly  disagree  with  my  hon.  friend,  Shri
 Khadilkar,  who  said  just  now  that
 some  hon.  Members  having  been
 elected  to  some  committee  are  not
 taking  interest.  I  would  say  that  it
 is  very  unfortunate  if  that  is  so.  I
 would  urge  upon  hon,  friends  that
 when  members  for  a  committte  like
 this  are  taken  we  should  only  elcct
 or  take  the  rignt  men,  men  w°th
 experience,  men  who  can  certainly
 contribute  in  devising  policies  and
 ways  and  means  for  running  the  public
 sector  jndustries  in  a  proper  manncr
 and  form.  It  is  a  sort  of  a  challenge
 before  all  such  Members  who  may

 come  to  be  elected  to  this  committee.
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 I  know,  from  all  quarters  these
 public  sector  industries  have  come
 under  the  fire  of  criticism—some
 rightly  and  some  wrongiy.  There-
 fore,  I  would  submit  to  my  _  hon.
 friends  that  once  they  are  elected  to
 the  committee  they  will  take  interest
 in  it  in  right  earnest  and  see  that  all
 that  all  of  us  desire  and  all  that  is
 the  desire  of  the  Government  in  bring-
 ing  forward  this  motion  before  us  is
 achieved.

 As  far  as  the  number  of  members  of
 this  committee  is  concerned,  I  would
 submit  that  the  number  is  too  small
 and  the  number  may  be  _  increased
 because,  as  the  hon.  Minister  has
 explained  the  other  day  ang  as  we
 see  also  from  the  very  purport
 of  this  proposal,  a  number  ‘of
 things  have  to  be  kept
 in  view.  If  a  comparatively  larger
 section  is  represented,  a  larger  num-

 ‘ber  of  views  ४7९  represented.  Not
 only  that,  having-a  little  experience  in
 this  line  I  would  say  that  this  com-
 mittee  may  tomorrow  have  to  set  up
 a  number  of  sub-committees.  The
 hon.  Minister  might  have  an  impres-
 sion  in  his  mind  that  we  are  simply
 transferring  the  functions  of  the  Pub-
 lic  Accounts  Committee  and  the  Esti-
 mates  Committee  to  this  committee.
 But  I  feel  from  the  very  description
 of  the  powers  that  are  being  handed
 over  to  this  Committee  that  there  are
 a  number  of  new  things  that  are  com-
 ing  before  it.  After  all,  all  these  in-
 dustries  are  not  of  one  pattern.  There
 are  a  number  of  patterns.  Some  be-
 long  to  one  group  and  some  belong  to
 the  other.  Keeping  that  in  view,  it
 may  become  essentia!  on  the  part  of
 this  Committee  to  set  up  sub-commit-
 tecs  for  different  purposes.  At  that
 time  it  may  be  very  difficult  for  this
 Committee  to  handle  the  enormous
 work  that  may  come  before  it.  There-
 fore,  I  would  strongly  urge  and  sup-
 port  the  amendment  that  has  been
 moved  that  the  numher  of  Members
 to  be  elected  to  this  Committee  may
 be  increaseq  from  0  to  5  from  Lok
 Sabha  and  from  5  to  7  from  the  other
 House,  as  has  been  suggested.
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 Then,  the  powers  of  the  Estimates

 Committee  and  the  Public  Accounts
 Committee  have  been  delegated  to  this
 Committee.  That  is  quite  all  right.
 But  certainly  I  have  not  been  able  to
 follow  what  the  hon,  Law  Minister
 said  yesterday.  How  can  there  be
 duplication  in  the  work  of  the  Esti-
 mates  Committee?  There  is  no  line
 of  demarcation  as  has  been  pointed
 out  by  many  hon.  Members.  I  wou'd
 submit  that  the  Minister  may  make
 it  clear  when  he  replies  to  the  debate,
 Actually,  this  Committee,  as  I  under-
 stand,  has  to  function  like  a  watch-
 dog,  but  not  like  a  policeman  as  some
 of  my  friends  have  expressed  them-
 selves  in  a  way  as  if  it  was  going  to
 work  like  a  policeman.  They  are  not
 to  go  with  a  suspicious  mind  that  this
 is  wrong  or  that  is  wrong  and  all  that.
 They  have  to  go  with  a  mind  for
 learning  and  understanding  and  then
 functioning  like  a  watch-dog  to  see
 that  the  things  are  done  in  a  correct
 Way.

 Now,  it  has  been  provided  that
 majer  policies  are  not  to  be  gone  into
 by  this  Committee.  I  quite  agree
 there.  For  instance,  the  present  basic
 po'icy  of  the  Government  is  the  socia-
 list  pattern  of  society.  Major  policies
 have  been  drawn  from  that  point  of
 view.  It  may  be  that  some  Members
 may  not  agree  with  that  policy.
 Therefore,  do  you  want  that  those
 Members  should  be  free  to  interfere
 into  that  aspect  of  the  policy  matter?
 I  quite  agree  there  that  the  major
 policies  of  the  Government  are  not
 going  to  be  gone  into  by  this  Com-
 mittee.

 With  regard  to  other  functions  of
 the  Committee,  this  Committee  will
 certainly  go  into  all  those  things.  I
 also  quite  agree  with  what  the  Minis-
 ter  has  saiq  that  this  Committee  may
 not  go  into  the  day-to-day  function-
 ing  of  the  public  undertakings.  But
 what  I  feel  is,  the  mentioning  of  that
 may  not  be  necessary  here.  After  all,
 when  a  Committee  like  this  is  to  be
 set  up,  it  will  certainly  go  into  their
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 policies  and  programmes  and  how  they
 are  being  implemented.  What  little
 day-to-day  work  is  there  has  got  to  be
 gone  into.  That  also  may  be  kept  in
 view.

 Then,  there  is  the  question  of  decen-
 tralisation.  Decentralisation  is  very
 very  necessary.  If  today  our  public
 sector  industries  suffer,  it  is  mainly
 because  of  the  fact  that  there  is  no-
 proper  decentralisation  at  the  top.
 management,  mid-management  and
 lower  management.  What  happens?
 There  is  the  centralisation  of  power,
 both  administrative  and  financial.
 During  the  last  session  or  the  session
 before  last,  it  was  announced  that
 certain  powers  had  been  delegated  to-
 the  management  of  .the  public  sector
 industries.  My  submission  would  be
 that  financial  powers  or  financial
 arrangements  must  be  made  in  such  a
 manner  that  the  public  undertakings
 may  not  have  to  go  from  door  to  door,
 from  place  to  place,  month  after
 month,  to  get  things  done.  This  Com-
 mittee,  I  hope,  will  certainly  see  that
 there  is  proper  de'egation  of  both  ad-
 ministrative  and  financial  powers  not
 only  at  the  top  management  level  but
 at  all  levels.

 It  will  be  equally  necessary  to  pro-
 vide  facilities  for  training  of  persons.
 in  business  management  at  all  levels,
 top  level,  mid-level  and  lower  level.
 Unless  that  is  done,  the  setting  up  of
 this  Committee  will  have  little  mean-
 ing  because  today,  as  I  find,  there  is
 dearth  of  managers  and  the  persons
 who  know  things  about  business
 management.  Therefore,  it  is  very
 very  necessary  that  these  things  are-
 kept  in  view.

 I  would  ‘ike  to  remind  the  hon.
 Minister  about  one  thing  more.  I  have
 been  a  member  of  the  Central  Silk
 Board.  Last  year,  I  had  moved  an.
 amending  Bill  and  in  that  Bill  I  tried
 to  explain  the  entire  position  of  the
 silk  industry.  That  speech  of  mine  is
 there  on  the  record.  Certain  assur-
 ances  were  given  by  the  hon.  Minister-
 and  I  got  a  letter  saying  that  some-
 meeting  will  be  called,  I  might  res-
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 pectfu'ly  remind  the  hon.  Minister  that
 ten  months  have  passed  and  still  no
 meeting  has  been  held  so  far.  Perso-
 nally,  I  do  not  feel  about  that.  But
 there  is  one  thing.  If  this  bureaucra-
 tic  approach  is  still  there,  I  can  assure
 you  that  this  Committee  will  do
 nothing.  Once  you  “et  up  these  com-
 mittees,  it  is  your  duty,  it  is  the  duty
 of  the  Government.  to  see  that  these
 committees  are  made  to  function
 thoroughly  at  all  leve's,

 With  these  three  suggestions,  I  con-
 clude.  Firstly,  I  would  submit  that
 the  Members  selected  should  be  those
 —my  friends  will  excuse  me—can
 make  a  good  contribution  and  who
 have  got  a  little  experience  in  this
 line.  Secondly,  we  have  to  create
 facilities  for  training  of  persons  in
 business  management.  Thirdly,  the
 bureaucratic  approach  shoulq  not  be
 there.

 With  these  suggestions,  I  sup-
 port  this  motion.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Minister.

 श्री  यहा पाल  सिह  (कैराना):  प्वाइंट
 श्राफ  आर्डर  ।  चेयर  ने  तीन  बजे  का  वायदा
 किया  था  लेकिन  प्रभी  तो  तीन  बजने  में  पांच
 मिनट  हैं  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  There  is  no
 Point  of  order.  The  hon,  Minister,  I’
 have  already  called  him.

 Shri  Kanungo:  There  has_  been  a
 full  debate  on  the  motion  spread  over
 three  days  and  that  is  as  it  should  be.
 25  Members  have  participated  in  it.
 Possibly,  the  diagnosis  of  Dr,  Singhvi
 is  correct  that  I  am  muddle-headed.

 Shri  Dajij  (Indore):  Muddle-headed?

 Shri  Kanungo:  Mr.  Daji  should
 @gree  with  it.

 Shri  Radhela]  Vyas:  But  he  is  not  a
 doctor  of  medicines.
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 Shri  Kanungo:  Still  more  accurate
 because  it  is  not  the  physical  elements
 that  are  being  diagnosed,  but  it  is  the
 mental  capacities.  I  fully  under-
 stand  that  my  acumen  is  not  85  high
 as  it  should  be.  But  one  point  which
 has  been  universally  acknowledged  by
 all  speakers  is  the  urgency  and  impor-
 tance  of  setting  up  this  Committee.

 28  amendments  have  been  tabled  in-
 cluding  one  substitute  motion  by  Dr.
 Singhvi.  The  largest  number  of  am-
 endments  relate  to  paras  4  and  3  of
 the  motion  dealing  with  the  manner
 of  composition,  duration  and  numeri-
 cal  strength  of  the  Committee,  I
 believe,  most  of  the  amendments  are
 now  unnecessary  in  view  of  the  am-
 endment  to  para  3  of  the  motion  which
 I  have  made,  according  to  which  the:
 life  of  the  Committee  should  be  till
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 the  life  of  the  Lok  Sabha.  We  have
 got  a  precedent  for  that.  On  8th
 June,  ‘1962,  a  motion  was  moved  by
 the  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Law  for  the  setting  up  of  a  vom-
 mittee  of  both  Houses  of  Parliament
 on  the  matter  of  Offices  of  Profit.
 There  the  duration  was  mentioned  as
 follows:

 “The  Members  of  the  Committee
 shall  hold  office  for  the  duration  of
 the  present  Lok  Sabha.”

 That  is  what  I  have  mentioned  in  my
 amendment  No,  26.

 I  beg  to  move:
 That  in  the  motion,—

 for  paragraph  (3),  substitute—
 “(3)  That  the  members  of  the  Com-
 mittee  shall  hold  office  for  the  dura-
 tion  of  the  present  Lok  Sabha.”  '

 Shri  Hanumanthaiya  (Bangalore
 City):  May  I  know  whether  it  is  a
 temporary  committee  envisaged  only
 for  three  years?

 5  hrs.
 Shri  Kanungo:  I  am  coming  to  that.

 Consequently,  the  question  of  rota-
 tion  and  other  factors  mentioned  in
 the  original  draft  is  out.  I  presume
 that  following  the  acceptance  of  this
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 [Shri  Kanungo]
 motion,  necessary  changes  in  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business
 will  be  made  in  due  course.  In  other
 words,  it  means  that  it  will  be  a  per-
 manent  committee  of  this  House.  Of
 course,  with  each  session  of  the  }Louse,
 the  personnel  of  the  committee  will
 change.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Session  of  the
 Hous  +?

 Shri  Kanungo:  With  each  Lok
 Sabha,  because  the  motion  clearly  says
 that  the  duration  of  this  committee
 wil]  be  the  duration  of  the  Lok  Sabha.
 Naturally,  it  will  have  to  be  incorpo-
 rated  in  the  rules,  but  there  is  a  cer-
 tain  procedure  for  the  amendment  of
 the  rules,  and  all  that  will  be  taken
 care  of  in  due  course,

 Certain  doubts  have  been  expressed
 that  the  membership  of  this  House  is
 for  five  years,  whereas  the  member-
 ship  fluctuates  in  the  other  House;  that
 means  that  every  two  years,  some
 Members  retire  there,  and  supposing
 somebody  is  elected  to  this  committee
 and  he  ceases  to  be  a  Member  of  the
 Rajya  Sabha  after  some  time,  then  the
 question  arises  as  to  what  will  happen
 to  him.  The  rules  are  clear  about  it.
 The  rules  regarding  parliamentary
 committees  provide  that  if  a  person
 ceases  to  be  a  member  of  the  other
 House,  he  ceases  40  be  a  Member  of
 the  committee  also.  So,  that  part  of
 it  is  clear.

 The  amendments  to  the  effective
 part  of  the  motion,  that  is,  paragraph
 2,  are  more  substantial.  The  main
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 thing  which  most  of  the  Members  have
 suggested  is  to  drop  the  proviso  to
 the  second  paragraph,  I  would  very
 respectfully  draw  the  attention  of  hon.
 Members  to  the  debates  of  this  House
 on  the  0th  December,  1953,  3rq  and
 l7th  December,  954  and  the  l4th
 April,  1956.  I  would  particularly  draw
 the  attention  of  the  House  to  the
 debate  on  the  l0th  December,  953
 on  the  motion  of  Dr.  Lanka  Sundaram
 and  the  reply  of  the  then  Finance
 Minister,  Shri  C.  0,  Deshmukh,

 |

 Committee  on
 Public  Undertakings

 A  large  literature  on  the  subject  of
 parliamentary  accountability  of  public
 undertakings,  not  only  in  the  U.K.
 but  in  many  other  countries  like  the
 U.S.A.  and  France  and  Italy  has
 grown,  and  standard  books  on  the
 subject  have  been  published,  All  of
 them  agree  that  the  committee,  in
 order  that  its  functions  may  be  effec-
 tive  as  a  parliamentary  committee  as
 against  a  committee  for  specific  pur-
 poses,  should  inevitably  have  the
 limitation  which  has  been  suggested
 in  the  proviso,
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 I  do  not  want  to  take  the  time  of  the
 House  by  quoting  various  passages,
 but  it  is  clear  that  the  function  of  this
 committee  is  primarily  to  help  the
 House  in  having  an  effective  debate
 on  the  annual  reports  of  the  public
 undertakings,  and  that  has  been  80,
 particularly  because  the  functions  of
 the  Estimates  Committee  and  the
 Public  Accounts  Committee  have  been
 delegated  to  them.

 We  have  to  realise  that  the  object
 of  setting  up  these  public  undertak-
 ings  is  the  industrial  and  economic
 advancement  of  th»  country,  The
 undertakings  are  for  industrial  pro-
 duction  and  trading,  and  the  results
 have  to  be  judged  by  their  efficient
 operation  and  profitability.  This  re
 quires  a  special  talent  which  has  to  be

 ,  specially  nursed.  Therefore,  the

 |
 executive  government,  by  setting  up
 the  corporations  and  companies  which

 {  are  autonomous,  has,  with  the  appro-
 {  val  of  Parliament,  divested  itself  of
 !  powers  for  supervision  of  the  day-to-

 day  administration.  If  we  are  to  go
 into  the  day-to-day  administration,
 then  the  very  purpose  of  the  policy  of
 setting  up  these  trading  and  produc-
 tion  units  will  be  defeated.  The  ope-
 ration  of  these  undertakings  needs
 taking  decisions  on  the  spot  as  situa-
 tions  arise  without  waiting  for  direc-
 tions  or  approval  from  above,  and  also
 taking  calculated  risks  al]  the  time
 As  a  witness  in  the  course  of  exami-
 nation  by  a  Select  Committee  in  UK.
 said:
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 “The  mere  fact  that  I  felt  some-
 !  One  was  loohing  over  my  shoulder

 all  the  time  and  was  going  to
 examine  these  things  at  any  time
 later,  the  less  I  will  be  inclined
 to  take  a  decision  and  the  less
 decisive  I  would  become.”,

 I  am  merely  quoting  this,  because,
 subsequently,  from  the  many  debates
 in  the  various  legislatures  it  has  been
 found  that  Parliament  can  be  best
 serveq  by  concentrating  attention  on
 major  matters  and  not  minor  matters.

 Again,  it  is  curious  that  the  Labour
 Party  in  the  U.K.  were  not  agreeable,
 in  the  first  instance,  to  the  setting  up
 of  such  a  parliamentary  committee,
 ang  they  had  hesitations)  because
 they  had  doubts  that  it  might  lead  to
 slowing  down  of  the  activities  and
 persons  in  management  not  taking
 the  calculateg  risks  which  were  neces-
 sary  for  the  efficient  running  of  an
 industrial  or  trading  unit,  In  7  fact,
 Mr.  Morrisson,  while  speaking  on  the
 setting  up  of  a  committee,  had  on  one
 occasion  said:

 “....and  would  make  them
 (Board  of  Directors)  always

 nervous  at  the  prospect  of  appear-
 ing  at  any  time  before  8  half-
 circle  of  Members  of  Parliament
 all  having  their  pet  views....”.

 as  Shri  S.  M.
 that  labour-

 It  is  equally  true,
 Banerjee  mentioned,
 management  relations  develop  for
 better  or  for  worse,  not  all  of  a
 sudden  on  one  day  but  grow  over  a
 period  of  time.

 Shri  S.  M,  Banerjee:
 quotation?

 Is  this  also  a

 Shri  Kanungo:  This  is  not  exactly
 a  quotation,  but  I  am  saying  this
 from  memory,

 Ibelieve  that  the  collective  wisdom
 of  the  Members  of  the  committee  will
 be  able  to  devise  ways  and  means  by
 which  they  can  take  a  view  on  essen-
 tials  of  management  without  inhibit-
 ing  their  initiative  and  enterprise.
 In  other  words,  there  will  be  areas

 428(Ai)LSD-7,
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 where  there  might  be  doubts  as  to
 what  day-to-day  administration  is,
 and  how  far  it  impinges  upon  the
 Major  policy  decisions  or  the  policies
 of  a  particular  undertaking.  It  is  ex-
 pected  that  the  Chairman  of  the  Com-
 Mittee  will  be  able  to  resolve  that,
 and  in  the  last  resort,  the  Speaker  will
 have  to  do  that.  In  other  words,  by
 experience  it  can  be  known  where  the
 areas  of  doubt  occur.  We  cannot  anti-
 cipate  them.

 I  would  draw  the  attention  of  the
 House  to  the  earlier  drafts  of  the
 Motion  where  certain  labour-manage-
 ment  relations  were  excluded  from
 the  purview  of  the  Committee.  But
 Government  have  dropped  that  clause,
 In  other  words,  the  particular  ques-
 tion  of  Jabour-management  relations
 should  be  gone  into  by  the  Committee,

 Regarding  the  last  item  in  the  pro-
 viso,  I  would  only  mention  that  it
 does  not  need  any  argument  to  justify
 the  avoidance  by  the  Committee  of
 consideration  of  matters  for  the  con-
 sideration  of  which  machinery  is
 established  by  any  special  statute
 under  which  a  particular  public  under-
 taking  is  established.  Parliament
 enacts  statutes  after  due  consideration
 and  when  an  undertaking  ig  estab-
 lished  by  special  statute,  it  is  because
 it  has  special  featurés.  That  is  why
 this  particular  item  has  been  incorpor-
 rated.

 Shri  Hanumanthaiya;  Could  he  give
 some  specific  instances  of  establish-
 ments  which  come  under  this  proviso?

 Shri  Kanungo:  The  LIC,  for  one.

 Shri  Hanumanthaiya:  LIC  is  includ-
 ed  within  the  purview  of  the  Com-
 mittee.

 Shri  Kanungo:  All  the  undertakings
 which  are  mentioned  in  Part  I  and
 which  are  established  by  special
 statute.
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 Shri  Hanumanthaiya:  What  I  ask
 js—please  name  one  07  two  establish-
 ments  covered  by  the  third  item  ot
 the  proviso.  He  said,  LIC,  but  LIC  is

 specifically  included  in  Part  I.

 Shri  Kanungo:  I  am  sorry.  The
 proviso  says-—matters  for  the  ccnsi-
 deration  of  which  machinery  is  esta-
 blished  by  any  special  statute  under
 which  a  particular  public  undertaking
 is  estublished.

 Shri  Hanumanthaiya:  What  =  are
 they?

 Shri  Kanungo:  All  the  7  enumera-
 ed  jin  Part  I  have  been  established  by
 special  statute.

 Shri  Hanumanthaiya:  Are  they
 exc.uded?

 Shri  Kanungo:  No.  But  I  am  try-
 ing  to  justify  the  proviso  here.

 Shri  A.  C.  Guha  (Barasat):  Will  all
 the  7  be  excluded  under  the  third
 proviso?

 Shri  Kanungo:  No,  no.  But  the
 poit  is  that  when  a  special  machinery
 is  provided  with  regard  to  a  particular
 matter,  it  is  excluded.  For  example,
 the  point  regarding  investment  in  LIC
 or  distribution  of  reserves  in,  say,  the
 Warehousing  Corporation.  There  are
 special  provisions  for  these.  So  they
 are  excluded,  as  naturally  they  should
 be.

 Shri  A.  C.  Guha:  Why?

 Shri  Kanungo:  Because  it  has
 been  done  by  statute.

 Shri  A.  0.  Guha:  May  be.  All
 these  7  have  been  established  by
 special  statute.  If  the  Committee  can
 look  into  the  working  of  these  autho-
 rities,  why  should  it  not  be  allowed  to
 go  into  those  matters  also?

 They  can  look  into
 them,  but  not  the  special  provisions
 which  are  incorporated  in  those
 statutes.  What  remains  is  No.(i)  of
 the  proviso  in  para  2—regarding  major
 Government  policy.  It  hag  not  been

 Shri  Kanungo:
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 possible  to  define  this  term  or  to  शाप
 merate  the  matters.  Therefore,  its
 interpretation  has  been  left  to  the
 Chairman  of  the  Committee,  and  in  the
 last  resort,  to  the  hon.  Speaker.
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 To  give  an  example—we  tried  certain
 exercises  in  enumerating  them  —the
 general  policy  of  an  _  undertaking,
 whether  the  affairs  of  the  undertaking
 are  being  managed  in  accordance
 with  sound  business.  principles  07
 prudent  commercial  practices,  the
 financial  outcome  of  the  operation  of
 the  undertaking,  the  working  of  the
 undertaking  with  reference  to  devolu-
 tion  of  authority,  the  working  of  the
 undertaking  with  reference  to  technical
 and  managerial  efficiency,  recruitment
 and  training  of  technical  and  mana-
 gerial  staff,  relations  with  the  public
 and  so  on  and  so  forth;  but  it  could
 not  be  exhaustive.  Therefore,  the
 present  draft  from  (a)  to  (d)  is
 wide  enough.  It  covers  al]  these  and
 possibly  more.  You  caanot  think  out
 all  the  contingencies.  Therefore,  it
 has  been  left  as  wide  as  possible.

 Shri  Daji:  Why  not  leave  it  as  wide
 ag  in  England?

 Shri  Kanungo:  No.  Perhaps  it  was
 due  to  my  incapacity  to  get  my  idea
 through.  In  my  opening  speech,  I  said
 that  the  position  in  U.K.  was  entirely
 different.  There  all  the  public  under-
 takings  have  been  taken  by  special
 statutes  of  Parliament;  they  were
 working  for  quite  a  long  time.

 Shri  A,  0.  Guha:  No,  they  were  not.
 They  were  established  only  after  the
 last  war  when  the  Labour  Ministry
 came  into  power.

 Shri  Kanungo:  Let  him  please  give
 me  some  credence  for  some  knowledge.

 Shri  Daji:  If  he  wants  credence
 from  us,  he  should  also  give  us  some
 credence.

 Shri  Kanungo:  I  certainly  do.  That
 was  why  in  my  opening  speech,  I  re-
 ferred  to  Shri  Daji.  But  I  frankly  ad-
 mit  that  my  I.Q.  is  inferior  to  his.
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 Shri  Indrajit  Gupta:  But  you  are
 the  Minister.  What  can  be  done?

 Shri  Kanungo:  I  was  referring  to
 England,  and  saying  that  the  compa-
 rison  was  not  correct.  Take,  for
 example,  coal.  Coal  was  a  running
 business  in  UK  for  hundreds  of  years.
 Then  it  was  taken  over  by  Government,
 All  the  undertakings  in  UK  are  gov-
 erned  by  special  statute  of  Parliament,
 and  the  ministerial  responsibility  there
 is  far  wider,  than  it  is  here  I  have
 mentioned  earlier  in  my  opening
 speech  that  the  powers  of  the  Minister
 to  interfere  with  the  operations  of  a
 company  or  corporation  are  strictly
 limited  and  have  been  written  down
 in  the  statutes.  After  all,  the  Minister
 is  responsible  to  the  House.  Where
 does  the  necessity  of  a  Committee  come
 in?  It  is  because  of  the  peculiar  cir-
 cumstances.  There  are  certain  areas
 where  the  Minister  has  no  powers.  Yet
 Parliament  has  got  to  keep  itself  in-
 formed.  That  is  one  of  the  major
 justifications  for  a  Committee.  In
 other  words,  the  Committee  wil]  be
 servicing  the  House  and  not  anybody
 else.

 Therefore,  I  humbly  submit  that  the
 p2ragraph  read  as  a  whole  gives  wide
 enough  scope  for  the  examination  by
 the  Committee  of  the  undertakings.  In
 any  case,  we  have  to  see  how  the  Com-
 mittee  functions.  In  other  words,  the
 House  has  got  to  see—not  the  Govern-
 ment—whether  the  work  of  the  Com-
 mittee  facilitates  discussion  in  the
 House.  I  have  alread»  spoken  about
 the  limitations  in  a  debate  in  a  big
 House;  the  effort  of  this  Committee
 would  be  to  pinpoint  important  points
 which  require  the  attention  of  the
 House.  Therefore,  I  consider  that  the
 provisions  in  paragraph  2,  as  they  are,
 are  very  much  necessary  and  are  wide
 enough.

 The  last  portion,  where  the  Speaker
 has  been  given  the  power  to  direct  the
 Committee  to  look  into  anything  which
 the  House  desires  or  he  thinks  neces-
 sary  in  the  course  of  working  of  the
 Committee,  is  perhaps  the  widest.  I
 have  not  found  any  such  wide  provi-
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 sion  in  any  legislature  or  its  com-
 mittees  in  any  other  country.

 Some  of  the  amendments,  parti-
 cularly  the  one  by  Shri  Daji  and  Dr.
 Singhvi,  refer  to  the  procedures
 Tegarding  examination  of  wi.nesses
 etc.  I  submit  these  are  not  necessary
 as  the  rules  relating  to  parliamentary
 committees  in  Chapter  XXVI  of  the
 Rules  of  Procedure  are  ample  and
 exhasutive.

 The  Law  Minister  has  made  it  cate-
 gorically  clear  that  the  two  motions  do
 not  in  any  way  offend  the  Constitution.
 The  House  can  set  up  any  agency  to
 help  its  deliberations,  even  with  men
 from  outside:  its  membership,  Matters
 relating  to  pub!ic  undertakings  which
 go  into  the  estimates,  and  the  moneys
 to  be  spent  from  the  Consolidated  Fund
 by  way  of  investment  in  the  capital  of
 an  undertaking  or  as  a  loan  to  it,  are
 all  items  which  are  entered  in  the
 estimates.  The  Lok  Sabha  votes  on  the
 estimates,  and  depends  on  the  services
 of  the  Estimates  Committee  to  examine
 those  estimates.  I  submit  that  the
 House  would  be  more  adequately
 served  by  a  special  committee  which
 will  confine  its  function  to  public
 undertakings  only.  The  committee,  as
 J  envisage,  will  digest  the  annual  report
 and  accounts  of  each  undertaking  and
 its  report  will  help  both  Houses  to
 have  a  more  fruitful  debate,  and  the
 Estimates  Committee  will,  in  course  of
 time,  feel  relieved  of  this  aspect  of
 their  work,  and  will  find  the  reports
 useful  to  their  Members.  We  cannot
 envisage  all  the  circumstances  where
 there  would  be  overlapping  in  work-
 ing  as  also  the  types  of  enquiry  which
 may  ke  necessary  from  time  to  time.
 The  provision  in  (a)  of  para  2  em-
 powers  the  Speaker,  as  I  said  earlier,
 to  take  care  of  these  circumstances.

 Here  I  would  submit  that  there  is  a
 litthe  verbal  change.  I  do  not  know  if
 you  would  direct  me  to  move  a  formal
 amendment,  or  you  will  take  my  verbal
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 (Shri  Kanungo]
 statement  for  that.
 Schedule  reads:

 Part  II  of  the

 “Every  Government  Company
 whose  annual  report  is  placed
 before  the  Houses  of  Parliament
 under  sub-section  (l)  of  Section
 69A  of  the  Companies  Act,  other
 than  the  Public  Undertakings
 included  in  Part  III  hereof.”

 _  would  like  to  take  off  the  words:
 “other  than  the  Public  Under-

 takings  included  in  Part  III  here-
 of.”
 had  earlier  anticipated  in  my  speech

 that  we  would  invoke  the  powers  of
 the  Speaker  in  this  respect,  but  as  it
 stands  Part  III  is  completely  washed
 out.

 _

 There  have  been  some  amendments
 in  which  it  has  been  said  that,  as  I  have
 mentioned  in  my  earlier  speech,  Part
 Ill  has  got  security  aspects  and  there-
 fore  certain  prohibitions  ought  to  have
 been  imposed  on  it.  Reading  through
 the  rules  of  parliamentary  committees,
 I  find  that  the  Speaker  has  ample
 powers  to  give  directions  regarding  the
 examination  and  the  reporting  on  the
 security  aspects,  taking  care  of  the
 security  aspects.  If  this  is  taken  into
 account,  the  doubts  expressed  by  my
 friend  Shri  Morarka  will  vanish.

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (Alwar):
 Sir,  the  Minister  is  asking  your  permis-
 sion  to  delete  certain  words  in  the
 motion,  and  whether  a  formal  amend-
 ment  by  him  is  required.  That  should
 be  clarified.

 Mr,  Deputy-Speaker:  If  the  House
 agrees,  no  amendment  is  necessary.

 Shri  Kanungo:  I  am  formally  moving
 an  amendment  that  these  words  be
 dropped

 Dr.  Singhvi  has  suggested  the  inclu-
 sion  of  more  than  six  corporations
 including  banks  to  be  added  to  the
 Schedule  to  Part  I.  Apart  from  the
 special  nature  of  banks,  I  would  sub-
 mit  that  we  must  start  with  the  Sche-
 dule  as  it  is.  As  it  is,  it  is  big  enough.
 As  my  hon.  friend  from  Kashmir
 mentioned,  the  Committee  might
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 find  it  difficult  to  examine  all  the
 corporations  and  companies,  which  are
 quite  large  in  number.  Therefore,  we
 have  deliberately  omitted  certain
 corporations  like  banking  and  financ-
 ing  corporations;  because  they  are
 rather  sensitive  spots,  and  we  do  not
 want  them  to  go  in  for  special  en-
 quiries  other  than  what  Parliament
 is  entitled  to.  In  course  of  time,  I
 suppose  there  will  be  more  corpora-
 tions  coming  in  under  Part  II  and  Part
 III,  and  as  we  gain  experience,  I
 think  the  Committee  will  be  able  to
 justify  itself.

 Here  I  would  submit  that  the  ex-
 periece  of  U.K.  has  been  rather  unique
 in  the  sense  that  for  five  years  they
 had  doubts  about  the  efficacy  of  a  com-
 mittee,  and  ultimately,  after  another
 four  years,  they  found  that  the
 committee,  by  experience,  had  been
 really  helpful  to  the  House  discussing
 matters.  I  would  suggest  hon.  Mem-
 bers  reading  an  article  by  Sir  Tobby
 Low  on  “Select  Committee  on  Natio-
 nalised  Industries”  jn  the  Public  Ad-
 ministration  Magazine  of  1962.  Owing
 to  shortage  of  time  I  cannot  read  large
 extracts,  but  I  would  like  to  quote  one
 extract:

 ‘Thirteen  Members  of  Parliament
 may  seem  an  odd  kind  of  committee
 to  be  charged  with  the  investigation
 of  activities  of  widely  differing
 industries,  many  of  them  wi'h  highly
 technical  activities,  but,  in  fact,  this
 committee  of  3  has  worked  very
 well.  Each  one  us  had  varying  ex-
 perience  and  came  with  a  different
 approach  to  the  problem  we  were
 considering.  It  is  important,  I  think,
 that  some  Members  on  such  a  Com-
 mittee  should  themsclves  have  had
 experience  of  management  of  the
 financial  and  technical  side  of  in-
 dustry,  and  that  some  shoud  have
 a  good  understanding  of  general
 economic  and  financial  questions.
 Inevitably  it  falls  upon  the  Chair-
 man  of  this  Committee  to  take  the
 lead  in  choosing  what  are  to  be  the
 most  important  points  and  cross-
 examining  the  witnesses  In  this  it
 is  greatly  helped  by  two  Clerks  who
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 are  allotted  to  the  Select  Commit-
 tee.  We  used  to  have  only  one.  It  is
 not  generally  appreciated  how  high
 is  the  inte!lectual  standarg  of  the
 Clerks  of  the  House  of  Commons  or
 how  broad  their  ability.  The  Com-
 miltees  of  the  House  of  Commons
 depend  to  a  very  large  extent  on
 their  Clerks,  but  of  no  Committee
 is  this  more  true  than  the  Select
 Committee  on  Nationalised  Indus-
 tries.  These  Clerks  are  not  trained
 economists,  they  are  not  trained
 accountants,  but  they  do  have
 highly  trained  minds,  and  they
 know  and  really  understand
 good  House  of  Commons  procedure,
 which  is  most  important  for  such  a
 Committce.  They  have  one  _  other
 advantage,  at  least  my  Clerks  had,
 bright  enjoyable  English.”

 Perhaps  in  our  House  they  should
 know  how  to  write  bright  Hindi.

 The  point  I  am  trying  to  make  out
 is  that  this  Committee  for  a  couple
 of  years  floundered  and  tried  to  have
 the  services  of  accountants,  econo-
 mists  and  various  other  _  specialists,
 but  by  experience  they  found  that
 help  which  they  got  from  the  Sec-
 retariat,  as  we  call  it  in  our  parlance
 here,  was  the  most  useful  they  could
 get.  I  would  humbly  submit  from
 my  experience  of  working  in  some
 of  the  committees  here  that  I  do
 think  that  our  Secretariat  has  got
 plenty  of  talent  in  this  matter.  The
 most  important  thing,  as  I  have  em-
 phasized,  is  the  point  of  view  of  the
 House.  An  economist  can  be  brilliant;
 and  accountant  can  be  brilliant.  But
 the  Secretariat  of  Parliament  knows
 the  mind  of  Parliament  much  better
 than  anybody  else.  After  all  this
 Committee  is  meant  to  serve  the
 House.

 Shri  Kashj  Ram  Gupta:  How  will
 the  Secretariat  help  the  committee?

 Shri  Kanungo:  I  suppose  it  requires
 experience  to  know  it.  At  least  I  have
 had  my  experience,  I  will  take  an
 hour  to  elucidate  that.

 Shri  Daji:  Please  do  not.
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 Shri  Kanungo:  You  will  say  it  will
 bore  you.

 I  beg  to  move:

 That  in  the  motion,—
 in  Part  II  of  the  Schedule,—
 omit  “other  than  the  Public

 Undertakings  included  in  Part
 III  thereof.”  (27)
 An  Hon,  Member:  What  about  the

 membership?

 Shri  Kanungo:  I  would  submit  that
 in  the  first  instance  when  you  are
 launching  upon  a  new  type  of  parlia-
 mentary  activity,  it  should  be  as  small
 as  possible:  it  should  be  a  compact
 committee.  Even  in  the  House  of
 Commons  with  a  membership  of  about
 640,  there  are  only  3  members  in  the
 committee.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  In  Great
 Britain  there  are  only  a  few  nation-
 alised  industries.  Here  the  number  is
 more:  the  diversified  nature  should
 also  be  considered.

 Shri  Kanungo:  We  have  considered
 it  thoroughly.  At  one  stage,  the  Select
 Committee  of  the  House  of  Commons
 consisted  of  less  than  ten  members.
 Let  us  start  with  this  and  let  us  have
 a  couple  of  reports.  Once  it  is
 launched,  we  will  know  what  changes
 are  needed.

 About  the  rights  and  privileges  of
 members  of  the  other  House,  the
 phraseology  here  is  ‘to  associate’;  that
 is  the  usual  phraseology;  it  was  accept-
 ed  by  the  hon.  Speaker  and  the  hon.
 Chairman,  It  means  that  the  Members
 of  the  other  House  will  have  equal  and
 same  rights  and  privileges  as  the  Mem-
 bers  of  this  House.  1  hope  that  when
 this  motion  is  accepted  by  this  House
 and  the  other  House  we  will  be  able
 to  set  up  a  committee  very  soon,  pos-
 sibly  in  this  session  and  by  next  year
 we  will  have  the  first  report  of  the
 committee.

 Shri  K.  C.  Reddy  (Chikballapur):
 With  regard  to  the  amendment  which
 the  hon.  Minister  moved  a  little  while



 Motions  re: 745

 [Shri  K,  C,  Reddy]
 ago,  I  may  say  that  four  units  are
 mentioned  in  Part  III.  If  you  are
 omitting  those  words  in  Part  II,  there
 is  no  need  to  retain  Part  III  at  al]  in
 the  body  of  the  Resolution.

 Shri  Kanungo:  It  is  not  necessary.
 Mr.  Deputy-Speaker:  There  is  no

 reference  to  Parts  I  and  II  also.
 I  will  now  put  Dr.  Singhvi's  sub-

 stitute  motion  No.  25  to  the  vote  of
 the  House.

 The  motion  was  put  and  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Are  any  of
 the  other  amendments  withdrawn?

 Shri  A.  com  Guha:  I  shall  mention  my
 amendment  to  each  para,  I  think  I
 am  entitled  to  place  the  amendinents
 before  the  House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Al]  the
 amendments  have  been  treated  as
 moved.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  There
 are  several  paragraphs  and  I  think  it
 is  better  for  us  to  proceed  as  we  do  in
 the  case  of  Bills.  Let  us  take  para  by
 para.

 Mr,  Deputy-Speaker:  I  am  taking
 amendment  by  amendment,  not  para
 by  para,

 Shri  A.  C.  Guha:  Am  I  not  entitled
 to  speak  on  my  amendments?

 Mr.  Deputy-Speaker:  Not  after
 the  hon.  Minister  has  replied.  The
 resolution  has  been  debated  al)  these
 davs.  All  the  amendments  have  been
 piaved.  We  cannot  have’  another
 debate.

 Dr.  M,  8.  Aney  (Nagpur):  Members
 would  not  be  in  a  position  to  under-
 stand  as  to  what  the  amendment  is.
 That  can  be  done  only  if  the  person
 moving  the  amendment  explains  it
 with  reference  to  the  clause  to  which
 it  is  moved.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  All  the  Mem-
 bers  had  their  chance.  Member  who
 have  tabled  amendments  have  also
 spoken.  I  am  now  asking  every  mem-
 ber  who  has’  tabled  amendment
 whether  I  should  put  it  to  vote.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  When
 we  spoke,  we  spoke  generally  on  the
 Motion  and  not  on  the  specific  amend-
 ments  as  such.

 Mr.  Deputy-Speaker:  When  the
 hon.  Members  were  speaking,  ‘the
 motion  and  the  amendments  had  al-
 ready  been  placed  before  the  House....,
 (Interruptions.  )

 Shri  Surendranath  Dwivedy:
 Amendments  are  to  be  explained,  one
 by  one.  Otherwise,  you  can  85  well
 Say  that  the  motion  has  been  passed.

 Shri  A.  0.  Guha:  In  that  case,  I
 would  like  to  ask  the  hon.  Minister  if
 he  is  willing  to  accept  any  of  these
 amendments.  I  would  appeal  to  him
 at  least  to  accept  the  deletion  of  ‘major
 policy  matters  and  the  matters  of  day-
 to-day  administration’,  Because  other-
 wise  it  would  he  curtailment  of  the
 rights  already  enjoyed  by  the  Com-
 mittees  of  this  House.  These  concern
 the  prerogatives  of  the  Lok  Sabha.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  has  made
 it  clear  that  he  is  not  accepting  any  of
 the  amendments.  So,  I  am  asking  each
 Member  whether  he  is  pressing  his
 amendment  or  not.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  Does
 he  not  accept  this  particular  amend-
 ment:

 “Provided  that  a  Minister  shall
 not  be  elected  a  member  of  the  Com-
 mittee,  and  that  if  a  member,  after
 his  election  to  the  Committee,  is  ap-
 pointed  a  Minister,  he  shall  cease  to
 be  a  member  of  the  Committee  from
 the  date  of  such  appointment.”
 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  asking

 each  Member  about  his  amendment.
 and  I  am  taking  each  amendment  by
 itself.  I  am  coming  to  that  amend-
 ment.  I  shall  now  put  amendment
 No,  to  the  vote.
 The  amendment  was  put  and  negatived.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment
 No.  2  Shri  S.  N,  Chaturvedi—he  is
 not  here.

 Shri  Kanungo:  I  do  not  accept  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now
 put  amendment  No,  2  to  the  vote.

 The  amendment  was  put  and  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment
 No.  3.  Is  Shri  Guha  pressing  it?

 Shri  A.  C.  Guha:  My  amendments
 are  before  the  House,  and  if  the  Gov-
 ernment  have  a  closed  mind,  I  am
 helpless.  But  I  am  not  going  to  with-
 draw  the  amendment.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 Division  No.  2  ]
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 That  in  the  motion,  in  para-
 graph  (2),

 after  clause  (c),  insert—
 “(cec)  to  suggest  alternative

 policies  in  order  to  bring  about
 efficiency  and  economy  in  adminis-
 tration;

 (ccc)  to  examine  whether  the
 money  is  well  laid  out  within  the
 limits  of  the  policy  implied  in  the
 estimates;”  (3),

 Shri  A.  0,  Guha:  These  are  extracts
 from  the  powers  enjoyed  by  the  Es-
 timates  Committee  under  the  Rules
 of  Procedure  of  the  House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  has  spoken
 already.

 Shri  Kanungo:  I  had  also  explained
 it.

 The  Lok  Sabha  divided.

 |  pot  |  ‘15.  49  hrs.

 AYES  .
 Aney,  Dr.  M.S.
 Banerjee,  Shri  S.  M.
 Daji,  Shri
 Dwivedy,  Shri  Surendranath

 G  ayatri  Devi,  Shrimati
 Ghosh.  Shri  P.  K.
 Gokaran  Prasad,  Shri
 Guha,  Shri  A.  C,
 Gupta,  Shri  Indraiit
 Gupta,  Shri  Kashi  Ram
 Himmatsinhji,  Shri

 Abdul  Wahid,  Shri  7.
 Alva,  Shri  A.  5.
 Anjarappa,  Shri
 Bal  Krishna  Singh,  Shri
 Basumatari,  Shri
 Besra,  Shri
 Bhagat.  Shri  8.  R.
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhatkar,  Shri
 Bhattacharyya,  Shri  C.  K.
 Bist.  Shri  J.B.S.
 Borooah,  Shri.  P  ८.
 Brahm  Prakash,  Shri
 Brajeshwar  Prasad,  Shri
 Chakraverti,  Shri  P.  R.
 huni  Lal,  Shri
 Das,  Shri  8.  K.
 D  as,  Shri  Sudhansu
 Deo  Bhanj,  Shri  P.  ८.

 Jha,  Shrj  Yogendra
 Kachhavaiya,  Shri
 Kakkar,  Shri  Gauri  Shanker
 Kapur  Singh,  Shri
 Kar,  Shri  Prabhat
 Mahtab,  Shri
 Maurya,  Shri
 Mehta,  Shri  Jashwant
 Mukerjee,  Shri  H.N.
 Nair,  Shri  Vasudevan
 Pattnayak,  Shri  Kishen

 NOES

 Dighe.  Shri
 Gahmari,  Shri
 Gajraj  Singh  Rao,  Shri
 Gandhi,  Shri  ५.  8.
 Ganga  Devi,  Shrimati
 Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Hajarnavis,  Shri
 Hanumanthaiya,  Shri
 Hazarika,  Shri  J.  N.
 Hem  Raj,  Shri
 Jadhav,  Shri  M.  L.

 Jamunedevi,  Shrimati
 Jedhe,  Shri
 Jyotishi,  Shri  J.  Pp.
 Kedaria,  Shri  C.  M.
 Khanna,  Shri  Mehr  Chand
 Kindar  Lal,  Shri
 Kripa  Shankar,  Shri
 Krishna,  Shri  MM  R.

 Ranga,  Shri
 Reddy,  Shrj  Narasimha
 Singhvi,  Dr,  L.  M.
 Sinhasan  Singh,  Shri
 Swamy,  Shri  M.  ५.
 Swell.  Shri
 Trivedi.  Shri  U.  M.
 Tyagi,  Shri
 Utiya.  Shri
 Verkajah,  ShriKo  a
 Vishram  Prasad,  Shri
 Wadjwa,  Shri

 Krishremachari,  Shri  T.  T.
 Lakshmikanthamma,  Shrimati
 Laskar,  Shri  N.  R.
 Laxmi  Bai,  Shrimati
 Mahadeva  Prasad,  Dr.
 Malaichamj,  Shri
 Malhotra,  Shri  Inder  J.
 Mallick,  Shri
 Mandal,  07.  P.
 Marandi,  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Mir  imata,  Shrimati
 Mirza,  Shri  Bakar  Ali
 Mishra,  Shri  Bibhuti
 Mohanty,  Shri  G.
 Mohiuddjn,  Shri
 Morarka,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
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 Murti,  Shri  M.S.
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri  0.  J.
 Neh;u,  Shri  Jawaharlal
 Paliwal,  Shri
 Panna  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  K.  ८.
 Patel,  Shri  Chhotubhai
 Patel,  Shri  P.  R.
 Pati),  Shri  p.  S.
 Patil,  Shri  ML  5.
 ‘Patil,  Shris,  B.
 Patnaik,  Shri  8.  ८.
 Pratap  Singh,  Shri
 Rajdeo  Singh,  Shri

 Motions  re:  NOVEMBER  20,  963

 Rane,  Shri
 Rao,  Shri  Muthyal
 Rro,  Shri  Ramepathi
 Rao,  Shri  Thirumala
 Reddy,  Shri  K.  C.
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Samanta,  Shri  5.  ०८.
 Saraf,  Shri  Sham  Lal
 Satyabhama  Devi,  Shrimati
 Sen,  Shri  P,  5.
 Shashi  Ranjan,  Shri
 Sheo  Narain,  Shri
 Shree  Narayan  Das,  Shri
 Shyam  Kumari  Devi,  Shrimati
 Sidhestiwar  Prasad,  Shri
 Singh,  Shri  D.N.

 Committee  on
 Public  Undertakings

 Soy,  Shri  H.C.
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Thimmaiah,  Shri
 Tiwary,  Shri  D.  N
 Tiwary,  Shri  kK.  N.
 Tiwary,  Shr  R,  5.
 Tombj,  Shri
 Tula  Ram,  Shri
 Uikey,  Shri
 Varma,  Shri  Ravindra
 Veerabasappa,  Shri
 Venkatasubbaiah,  Shri  P.
 Verma,  Shri  Balgovind
 Wadiwa,  Shri
 Yadav,  Shri  Ram  Harkh

 75°

 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  result  of
 the  division  is:  Ayes  34;  Noes  106.

 The  amendment  was  negatived.

 Sonavane,  Shri

 Mr,  Deputy-Speaker:  No.  4.
 Shri  U.  M.  Trivedi  (Mandsaur):

 Sir,  on  a  point  of  order.  You  have
 decided  that  we  should  not  be  allowed
 to  speak  on  amendments.  If  we  do
 mot  speak  on  the  amendments,  how
 can  vote  be  taken?  I  have  not  under-
 stood  it.  We  must  be  allowed  to
 speak  on  our  amendments  and_  then
 the  question  may  be  put.

 Mr.  Deputy-Speaker:  This  point
 Was  already  raised.  I  have  given  a
 ruling  that  there  was  no  point  of  or-
 der.  There  is  no  point  of  order  here, because  the  motion  and  the  amend-
 ments  were  taken  together  in  the
 House  and  the  debate  has  taken  place
 on  both  the  motion  and  the  amend-
 ments.  This  is  not  like  a  Bill.  There
 cannot  be  a  third  debate  on  each
 amendment.  So,  I  am  _  putting  the
 question.

 Division  No,  3]

 Yadava,  Shei  8.  P.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  Bo,
 when  they  have  already  been  moved,
 whether  the  Mover  is  present  or  not,
 it  does  not  matter?  These  have  to  be
 put  to  the  vote.  The  House  is  in  pos-
 session  of  the  amendments.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  _  putting
 every  amendment  to  the  vote.  Even
 if  the  Member  is  not  here,  I  am  put-
 ting  it.  I  am  asking  every  Member
 who  is  present  here  to  say  whether
 he  withdraws  it  or  not.  If  he  wants
 to  press  his  amendment,  I  will  put  it
 to  the  vote.  I  shall  now  put  amend-
 ment  No.  4  to  the  vote.  The  question
 is:

 That  in  the  motion,  in  para-
 graph  (2),

 after  clause  (d),  insert—

 “(e)  to  exercise  general
 superv:sion  and  control  of  those
 industries  in  which  Government
 has  whole  or  partial  in‘erest
 either  financia]  or  otherwise.’’(4).

 The  Lok  Sabha  divided.
 [15.52  hrs.

 Banerjee,  ShriS.  M.
 Daji,  Shri
 Dwivedy,  Shri  Surendranath
 Gayatri  Devi,  Shrimati
 Gupta,  Shri  Indrajit
 Gupta,  Shrj  Kashi  Ram
 Himmatsinhji,  Shri
 Jha,  Shri  Yogendra

 AYE
 Kachhavaiya,  Shri
 Kapur  Singh,  Shri
 Kar,  Shri  Prabhat
 Maurya,  Shri
 Mehta,  Shri  Jashvant
 Mukerjee,  Shri  H.N.
 Nair,  Shri  Vasudevan
 Ranga,  Shri
 Reddy,  Shri  Narasimha

 Singhvi,  Dr.  L.  M.
 Sinhasan  Sirgh,  Shri
 Swamy,  Shri  M.  ५.
 Tiwary,  Shri  K.  N.
 Trivedi,  Shri  U.  M.
 Utiya,  Shri
 Vishram  Prasad,  Shri
 Warior,  Shri

 o  ०
 ©*One  name  could  not  be  recordede
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 Abdul  Wahid,  Shri  T.
 Alva,  Shri  A.S.
 Ancy,  Dr.  M.S.
 Anjenappa,  Shri
 Bal  Krishna  Singh,  Shri
 Besra,  Shri
 Bhagat,  Shri  B.  R.
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhattacharyya,  Shri  C.  K.
 Bist,  Shri  J.  8.  $.
 Borooah,  Shri  P.  C.
 Brahm  Prakash,  Shri
 Barjeshwar  Prasad,  Shri
 Chakraverti,  Shri  P.  R.
 Chuni  Lal,  Shri
 Das,  Shri  8.  K.
 Das,  Shri  Sudhansu
 Deo  Bhanj,  Shri  P.  ८.
 Dighe,  Shri
 Gahmari,  Shri
 Gajraj  Singh  Rao,  Shri
 Gandhi,  Shri  ५.  8.
 Ganga  Devi,  Shrimati
 Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Hajarnavis,  Shri  &
 Hanumanthaiya,  Shri
 Hazarjka,  Shri  J.  N.
 Mem  Raj,  Shri
 Jadhav,  Shri  M.  L.
 Jamunadevj,  Shrimati
 Jedhe,  Shri
 Jyotishi,  Shri  J.  P.
 Kedaria,  Shri  C.  M.
 Khanna,  Shri  Mehr  Chand
 Kindar  Lal,  Shri
 Kripa  Shankar,  Shri

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  result  of

 KARTIKA  29,  885  (SAKA)

 NOES
 Krishna,  Shri  M.  R.
 Krishnamachari,  Shri  T.T.
 Lakshmikanthamma,  Shrimsti
 Laskar,  Shri  N.  R.
 Laxmi  Bai,  Shrimati
 Mahadeva  Prasad,  Dr-
 Mahtab,  Shri
 Malaichami,  Shri
 Malhotra,  Shri  Inder  J.
 Mallick,  Shri
 Mandal,  Dr.  P.
 Marandi,  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Minimata,  Shri
 Mirza,  Shri  Bakar  Ali
 Mishra,  Shri  Bibhuti
 Mohanty,  Shri  G.
 Mohiuddin,  Shri
 Morarka,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Murti,  Shri  M.S.
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri  D.  J.
 Nehru,  Shri  Jawaharlal
 Paliwal,  Shri
 Panna  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  K.C.
 Patel,  Shri  Chhotubha:
 Patel,  Shri  P.R.
 Patil,  Shri  0.  5.
 Patil,  ShriJ.S.
 Patil,  Shri  $  8.
 Patnaik,  Shri  35.  ८.
 Pratap  Singh,  Shri
 Raghunath  Singh,  Shri
 Rajdeo  Singh,  Shri
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 Ram  Sewa'.,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri
 Rane,  Shri
 Rao,  Shri  Muthysl
 Rao,  Shri  Ramapathi
 Rao,  Shri  Thirumala
 Reddy,  Shri  K.  C.
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Samanta,  Shri  S.C.
 Saraf,  Shri  Sham  Lal
 Satyabhama  Devi,  Shrimati
 Sen,  Shri  P.  G.
 Shashi  Ranjan,  Shri
 Sheo,  Narain,  Shri
 Shree  Narayan  Das,  Shri
 Shyam  Kumari  Devi,  Shrimati
 Sinha,  Shrimati  Ramdulari
 Sonavane,  Shri
 Soy,  Shri  H.C.
 Subramanyam,  Shri  T.
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Thimmaiah,  Shri
 Tiwary,  Shri  D.  N.
 Tiwary,  Shri  K.  N.
 Tiwary,  ShriR.  S.
 Tombi,  Shri
 Tula  Ram,  Shri
 Tyagi,  Shri
 Uikey  Shri
 Varma,  Shri  Ravindra
 Veerabasappa,  Shri
 Verma,  Shri  Balgovind
 Wadiwa,  Shri
 Yadav,  Shri  Ram  Harkh
 Yadava,  Shri  B.  P.

 Some  Hon.  Members:  Ayes  have  it.
 the  division  is  as  follows:

 Ayes  26;  Noes  108.
 The  motion  was  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment
 Wo.  5.  Does  Mr.  Guha  press  it?

 Shri  A,  C,  Guha:  Yes,  Sir.
 Mr,  Deputy-Speaker:  The  question

 is:
 “That  in  the  motion,—

 omit  proviso  to  paragraph  (2)",
 (5).

 Those  in  favour  shall  say  ‘Aye’.
 Some  Hon.  Members:  Aye.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Those  against

 shall  say  ‘No’.
 Some  Hon.  Members:  No.
 Mr.  Deputy-Speaker:  The  Noes

 have  it.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Division.

 Shri  Sonavane  (Pandharpur):  The
 lobbies  may  be  cleared  again,  Sir.  Some
 Members  are  waiting  outside.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Lobbies  have
 been  already  cleared.

 The  Minister  of  Finance
 T.  T.  Krishnamachari):  Some
 bers  are  waiting  outside.

 Mr.  Deputy-Speaker:  All  right;  let
 the  lobbies  be  cleared.  The  lobbies  have
 been  cleared  now.  The  qucstion  is:

 (Shri
 Mem-

 “That  in  the  motion,—
 omit  proviso  to  paragraph  (2).

 (5).
 The  Lok  Sabha  divided,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Any  correc-
 tions?  2  more  for  Ayes,

 e*  One  name  could  not  be  recorded.
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 Division  No.  4

 Banerjee,  Shri  5.  M.
 Chaudhuri,  Shri  Tridib  Kumer
 Daiji,  Shri
 Dwivedy,  Shri  Surendranath
 Gayatri  Devi,  Shrimati
 Ghosh,  Shri  P.  K.
 Gokaran  Prasad,  Shri
 Guha,  Shri  A.  C.
 Gupta,  Shri  Indrajit
 Gupta,  Shri  Kanshi  Rem

 Abdul  Wahid,  Shri  T.
 Alva,  Shri  A.  5.
 Aney,  Dr  M.S.
 Anjanappa,  Shri
 Azad,  Shri  Bhagwat  Jha
 Balakrishnan,  Shri
 Barkataki,  Shrimati  Renuks
 Basumatari,  Shri
 Besra,  Shri
 Bhagat,  Shri  8.  R.
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhatkar,  Shri
 Bhattacharyya,  Shri  C.  K.
 Bist,  Shri  J.  8.  5.
 Boroosh,  Shri  P.  C.
 Brahm  Prakash,  Shri
 Brajeshwar  Prasad,  Shri
 Brij  Raj  Singh,  Shri
 Chakraverti,  Shri  P.  R-
 Chanda,  Shrimati  Jyotsne
 Chandrasekhar,  Shrimati
 Chavda,  Shrimati
 Chuni  Lal,  Shri
 Das,  ShriB  K.
 Das,  Shri  Sudhansu
 Dass,  Shri  C.
 Deo  Bhanj,  Shri  P.  C.
 Dighe,  Shri
 Gahmari,  Shri
 Gajraj  Singh  Rao,  Shri
 Ganga  Devi,  Shrimati

 -Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Hajarnavie,  Sbri
 Hanumanthaiya,  Shri
 Hazarika,  Shri  i  N.
 Hem  R  j,  Shri
 Jadhav,  Shri  M.  L.
 Jamunadevi,  Shrimati
 Jedhe,  Shri
 Joshi,  Shrimati  Subhadra

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  result  of
 the  division  ig  Ayes  31;  Noeg  120.

 The  motion  was  negatived.
 Mr.  Deputy-Speaker:

 No.  6.
 Amendment
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 AYE
 Himatsingka,  Shri
 Jha,  Shri  Yogendra
 Kachhavatya,  Shri
 Kakkar,  Shri  Gauri  Shankar
 Kapur  Singh,  Shri
 Kar,  Shri  Prabhat
 Lahri  Singh,  Shei
 Muurya,  Shri
 Mehra,  Shri  Jashvant
 Mukerjee,  Shri  H.  N.

 NOES
 Cushi,  .  ri  J.P.

 K  mble,  Shri
 Kedaria,  Shri  ८.  M.
 Khanna,  Shri  Mehr  Chand
 Kindar  Lal,  Shri
 Kripa  Shankar,  Shri
 Krishna,  Shri  M.  R.
 Krishnamachari,  Shri  T.  T,
 Lakshmikanthamma,  Shrimati
 Lalit  Sen,  Shri
 Laskar,  Shri  N.R.
 Laxmi  Bai,  Shrimati
 Mahadeva  Prasad,  Dr.
 Malaichami,  Shri
 Malhotra,  Shri  Inder  J.
 Mallick,  Shri  Ram  Chandra
 Mandal,  Dr.  PL
 Mantri,  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Minimata,  Shri
 Mirza,  Shri  Bakar  Ali
 Mish:a,  Shri  Bibhuti
 Mohanty,  Shri  G.
 Mohiuddin  Shri
 Morarka,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Murti,  Shri  M.  5.
 MuMuthiah,  Shri
 Naik,  Shri  D.  J.
 Nayar,  Dr.  Sushila
 Nehru,  ShriJ  waharlal
 Panna  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  K.  ८.
 Patel,  Shri  Pp.  R.
 Patil,  Shri  0.  5.
 Patu,  Shrif
 Patil,  Shri  S.  B.
 Patnaik,  Shri  8.  ८.
 Pattabh:  Rimar,  Shri  .R.
 Pratap  Singh,  Shri
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 Nair,  Shri  Vasudevan
 Ranga,  Shri
 Reddy,  Shri  Narasimbe
 Sen,  Dr.  Ranen
 Singhvi,  Dr.  L.  M.

 wamy,  Shri  M.  V.
 Trivedi,  Shri  U.  M.
 UVtiya,  Shri
 Vishram  Prasad,  Shri
 Warior,  Shri

 °
 Raj  Deo  Singh,  Shri
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri
 Rane,  Shri
 Rao,  Shri  EB  Madhusudan
 Rao,  Shri  Muthyal
 Rao,  Shri  Ramapathi
 Rao,  Shri  Thirumale
 Reddy,  Shri  K.  C.
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Samanta,  Shri  5.  ८.
 Saraf,  Shri  Sham  Lal
 Satyabhama  Devi,  Shrimatl
 Sen,  Shri  Pp.  5.
 Shankaraiya,  Shri
 Shashi  Ranjan,  Shri
 Sheo  Narain,  Shri
 Shree  Narayan  Das,  Shri
 Shyamkumari  Devi,  Shrimati
 Singh,  Shri  D.  N.
 Sinha,  Shri  Satya  Narayan
 Sinha,  Shrimati  Ramdulari
 Sinhasan  Singh,  Shri
 Sonavane,  Shr
 Subramanyam,  Shri  T.
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Thimmaiah,  Shri
 Tiwary,  Shri  D.  N.
 Tiwary,  Shri  K.N
 Tiwary,  ShriR.  S.
 Tombi,  |  hri
 Tula  Ram,  Shri
 Uikey,  Shri
 Varma,  Shri  Ravindra
 Veerabasappa,  Shri
 Venkatasubaigh,  Shri  P.
 Verma,  Shri  Balgovind
 Wadiwa,  Shri
 Yadav,  Shri  Ram  Harkh
 Yadava,  Shri  B.  P.

 Shri  B,  K.  Das  (Contai):  I  do  not
 press  the  amendment.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Doeg  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon,  Members:  Yes.
 sOne  name  could  aut  be  recorded.
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 The  amendment  was,  by  leave,
 withdrawn.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment
 No.  7

 Shri  V.  B.  Gandhi  (Bombay  Central
 South):  I  do  not  want  to  press  my
 amendment  No.  7.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon.  Members:  Yes,
 The  amendment  was,  by  leave,

 withdrawn,
 Mr.  Deputy-Speaker:

 No.  8.
 Shri  A.  C.  Guha:  After  those  two

 gmendments  were  defeated,  I  am  not
 interested  in  pressing  any  of  my  other
 amendments.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon.  Members:  Yes,
 The  amendment  was,  by  leave,

 withdrawn.

 Amendment

 Mr.  Deputy-Speaker.  Amendment
 No.  9.

 Shri  B,  K.  Das:  I  do  not  want  to
 press  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon.  Members:  Yes.
 The  amendment  was,  by  leave,

 withdrawn,
 Shri  Surendranath  Dwivedy:  If

 you  put  the  Government  amendment
 first,  then  others  will  be  automatically
 barred.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall
 Government  Amendment  No.  26.

 put

 The  question  is:
 That  in  the  motion,  for  paragraph

 43),  substitute—

 “(3)  That  the  members  of  the
 Committee  shall  hold  office  for  the
 duration  of  the  present  Lok
 Sabha.”  (26)

 The  motion  was  adopted,
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 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment No.  10.

 Shrj  V.  B.  Gandhi  [  do  not  want
 to  press  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon.  Members:  Yes,
 The  amendment  was,  by  leave,

 withdrawn.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment

 No.  l.  Shri  Chaturvedi  ig  not  here.  I
 will  put  it  to  the  House.
 The  amendment  was  put  and  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker;  Amendment
 No.  12,

 Shri  V.  B.  Gandhi:  I  do  not  want
 to  press  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon.  Members:  Yes.
 The  amendment  was,  by  leave,

 withdrawn.
 Mr.  Deputy-Speaker:

 No.  13.
 Shri  A,  C.  Guha:  I  have  already

 said  that  I  am  not  intefested  in  my
 other  amendments.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  he  have
 the  leave  of  the  House  to  withdraw
 his  amendment?

 Some  Hon.  Members:  Yes.
 The  amendment  was,  by  leave,

 withdrawn.
 Deputy-Speaker:

 Amendment

 Mr.
 No.  4

 The  question  is:
 That  in  the  motion,—
 in  the  frst  paragraph,—

 for  “ten  members”  substitute
 “twenty  members”.  (14),

 The  Lok  Sabha  divided.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Any  correc-

 tions?  3  more  for  Ayes  and  |  more  for
 Noes.

 Amendment
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 Division  No.  5)

 Aftey,  Dr.  M.S.
 Bane  rjee,  Shri  S.  M.
 Chaudhuri,  Shri  Tridib  Kumar
 Daji,  Shri
 Dwivedy,  Shri  Surendranath
 Gayatri  Devi,  Shrimati
 Ghosh,  Shri  ९.  K.
 Gokaran  Prasad,  Shri
 Gupta,  Shri  Indrajit
 Gupta,  Shri  Kanehi  Ram

 Abdul  Wahid,  Shri  T.
 Alva,  Shri  A.  S.
 AnjanapPa,  Shri
 Azad,  Shri  Bhagwat  Jha
 Balakrishnan,  Shri
 Barkataki,  Shrimati  Renuka
 Basumatari,  Shri
 Besra,  Shri
 Bhagat,  Shri  8.  R.
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhatkar,  Shri
 Bhattacharyya,  Shri  C.  K.
 Bist,  ShriJ.  8.  5.
 Borooah,  Shri  P.  C.
 Brahm  Prakash,  Shri
 Brajeshwar  Prasad,  Shri
 Brij  Raj  Singh,  Shri
 Chakraverti,  Shri  P.  R.
 Chanda,  ShrimatiJyotene
 Chandrasekhar,  Shrimati
 Chavda,  Shrimati
 Chunj  Lal,  Shri
 Das,  Shri  B.  K.
 Das,  Shri  Sudbansu
 Dass,  Shri  0.
 Deo  Bhanj,  Shri  P.  0.
 Dighe,  Shri
 Gebmari,  Shri
 Gajraj  Singh  Rao,  Shri
 Gandhi,  Shri  V.  B.
 Ganga,  Devi,  Shrimati
 Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Hoajarnavis,  Shri
 Hanumanthaiya,  Shri
 Hazarika,  Shri J.  N.
 Hem  Raj,  Shri
 Jadhav,  Shri  M.  L.
 Jamunadevi,  Shrimati
 Jedha,  Shri
 Joshi,  Shrimati  Sybhadra

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  result  of  Mr.
 the  division  is:  Ayes  31;  Noes  123,

 The  motion  was  negatived.
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 AYES
 Himatsingka,  Shri
 Jha,  Shri  Yogendra
 Rachhavaiya,  Shri
 Rakkar,  Shri  Gauri  Shanker
 Kapur  Singh,  Shri
 Kar,  Shri  Prabhat
 Lebri  Singh,  Shri
 Maurya,  Shri
 Mehta,  Shri  Jashvant
 Mukerjee,  Shri  H.  N.

 NOS
 Jyotishi,  Shri  J.  P.
 Kamble,  Shri
 Kedaria,  Shri  C.  M.
 Khanna,  Shri  Mebr  Chand
 Kindar  Lal,  Shri
 Kripa  Shankar,  Shri
 Krishna,  Shri  M.  R.
 Krishnamachari,  Shri  T.  T.
 Lakshmikanthamma,  Shrimsti
 Lalit  Sen,  Shri
 Laskar,  Shri  N.  R.
 Mahadeva  Prasad,  Dr.
 Malaichami,  Shri
 Malhotra,  Shri  Inder  J.
 Mallick,  Shri  Ram  Chandra
 Mandal,  Dr.  P.
 Mantri,  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Minimata,  Shri
 Mirza,  Shri  Bakar  Ali.
 Mishra,  Shri  Bibbuti
 Mohanty,  Shri  G.
 Mobhiuddin,  Shri
 Morarka,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Murti,  Shri  M.S.
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri  0.  J.
 Nayar,  Dr.  Sushila
 Nehru,  Shri  Jawaharlal
 Paliwal,  Shr
 Panna  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  K.  ८.
 Patel,  Shri  Chhotubhai
 Patel,  Shri  P.  R.
 Patil,  Shri  D.  5.
 Patil,  Shri  J.  5.
 Patil,  Shri  5.  B.
 Patnaik,  Shri  B.  C.
 Pattebhi  Raman,  Shri-C.  R.

 Pratap  Singh,  Shri
 Depaty-Speaker:

 come  to  amendment  No,  15.
 Shri  Surendranath  Dwivedy: Government  may  accept  my  amend-

 Committee  on
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 Nair,  Shri  Vasudevan
 Ranga,  Shri
 Reddy,  Shri  Narasimha
 Sen,  Dr.  Ranen
 Singhvi,  Dr.  L.  M.
 Swamy,  Shri  M.  ५.
 Trivedi,  Shri  U.  M.
 Utiya,  Shri
 Vishram  Prasad,  Shri
 Warior,  Shri

 e  .

 Raghunath  Singh,  Shri
 Rajdeo  Singh,  Shri
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri
 Rane,  Shri
 Rao,  Shri  E.  Madhusudan
 Rao,  Shri  Muthyal
 Rao,  S  rj  Ramapethi
 Rao,  Shri  Thirum
 Reddy,  Shri  K.  ८.
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Samanta,  Shri  5.  con
 Saref,  Shri  Sham  Lal
 Satyabbama  Devi,  Shrimati
 Sen,  Shr:  P.  6.
 Shankaraiya,  Shri
 Shashi  Ranjan,  Shri
 Sheo  Narain,  Shri
 Shree  Narayan  Das,  Shri
 Shyam  Kumari  Devi,  Shrimati
 Singh,  Shri  D.  3२.
 Sinha,  Shri  Satya  Narayan
 Sinha,  Shrimati  Ramdulari
 Sonavane,  Shri
 Soy,  Shri  H.C.
 Subramanyam,  Shri  T.
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Thimmaiah,  Shri
 Tiwary,  Shri  D.  N.
 Tiwary,  Shri  K.  N.
 Tiwary  Shri  R.  5.
 Tombi,  Shri
 Tula  Ram,  Shri
 Tyagi,  Shri
 Uikey,  Shri
 Varma,  Shri  Rav  ndra
 VeerabasapPa,  Shr  j
 Venkatasubhaiah,  Shri  P.
 Verma,  Shri  Balgovi! Wadiwa,  Shri  sovind
 Yadav,  Shri  Ram  Harkh
 Yadava,  Shri  Be  9.

 [रा आगा कग के च 1 े निवल **One  name  could  fot  be recorded... could  fot  be  recorded.

 Then  we

 The
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 ment,  Sir,  that  a  Minister  should  not
 be  a  member  of  the  Committee.

 885  (SAKA)  Committee  on  760
 Public  Undertakings

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  No.

 The  amendment  was,  by  leave,  with-
 drawn.

 Shri  Daji:  The  rules  of  a  House
 Committee  will  apply.  Mr,  Deputy-Speaker:  The  question

 is:
 Shri  Kanungo:  त  the  Estimates

 Committee  no  member  of  the  Govern-  That  in  the  motion,—
 ment  is  a  member.  in  paragraph  (2),  after  clause

 Shri  Ranga:  You  ma  reside  over
 that  also.

 yP  (c)  insert—

 “(ec)  to  suggest  measures  for
 tion- Shri  Kanungo:  better  and  efficient  func

 ge:  No
 ing  in  such  Public  Under-

 takings;”  (16).
 Mr.  Deputy-Speaker:  Is  he  pressing

 8
 it  to  a  vote?  The  Lok  Sabha  divided.

 AYES

 Division  No.  6]  [16-05

 Banerjee,  ShriS.  M.  Jha,  Shri  Yogendra  Ranga,  Shri
 Chaudhuri,  Shrj  Tiridib  Kumar  Kachhavaiya,  Shri  Reddy,  Shri  Narasimba
 Daji,  Shri  Kakkar,  Shri  Gauri  Shanker  Sen,  Dr.  Raneo
 Dwivedi,  Shri  Surendranath  Kapur  Singh,  Shri  Singhv!,  Dr.  L.  M.
 Gayatri  Devi,  Shrimati
 Ghosh,  Shri  P.  K.
 Gokaran  Prasad,  Shri
 Gupta,  Shri  Indrajit
 Gupta,  Shri  Kanshij  Ram
 Himmatsinhji,  Shri

 Abdul  Wahid,  Shri  T.
 Alva,  ShriA.  5.

 ney,  Dr.  M.  S.
 Anjanappa,  Shri
 Azad,  Shri  Bhagwat  Jha
 Bal  Krishna  Si:  gh,  Shri
 Barkataki,  Shrimati  Renuka
 Basumatari,  Shri
 Besra,  Shri
 Bhagat,  Shri  8.  R.
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhatkar,  Shri
 Bhattacharyya,  ShriC.  K.
 Bist,  ShriJ.B.S.
 Borooah,  Shri  P.  ८.
 Brahm  Prakash,  Shri
 Brajeshwar  Prasad  Shri

 Kar,  Shri  Prabhat
 Lahri  Singh,  Shri
 Maurya,  Shri
 Mehta,  Shri  Jashvant
 Mukerjee,  Shri  H.  N.
 Nair,  Shri  Vasudevan

 NOES

 Brij  Raj  Singh-Kotah,  Shri
 Chakraverti,  Shri  P.  R.
 Chanda,  Shrimati  Jyotsna
 Chandrasekhar,  Shrimati
 Chavda  Shrimati
 Chuni  Lal,  Shri
 Das,  Shri  8.  K.
 Das,  Shri  Sudhansu

 Swamy,  Shri  M.  V-
 Trivedi,Shr  U.  M.
 Utiya,  Shri
 Vishram  Prasad,  Shri
 Warior,  Shri

 Hazarika,  Shri  J.N.
 Hem  Raj,  Shri
 Jadhav,  Shri  M.  L.
 Jamundevi,  Shrimati
 Jedhe,  Shri
 Joshi,  Shrimati  Subhadra
 Jyotishi,  Shri,  J.  P.
 Kamble,  Shri

 Dass,  ShriG.  Kedaria,  ShriC.  M.
 Deo  Bhanj,  Shri  P.C.  Khanna,  Shri  Mehr  Chand
 Dighe,  Shri  Kindar  Lal,  Shri
 Gahmari,  Shri
 Ganga  Devi,  Shrimati
 Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Hajarnavis,  Shri
 Hanumaathaiya,  Shri

 Kripa  Shankar,  Shri
 Krishna,  Shri  M.  R.
 Krishnamachari,  ShriT.  T.
 Lakshmikenthamma,  Shijmati
 LalitSen,  Shri
 Laskar,  Shri  N.  R.
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 Laxmi  Bai,  Shrimati
 Mahadeva  Prasad,  Dr.
 Malaichami,  Shri
 Malhotra,  Shri  Inder  J.
 Mallick,  Shri
 Mandal,  Dr.  P.
 Martr)  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Minimata,  Shrimati
 Mirza,  Shri  Baker  Ali
 Mishra,  Shri  Bibhuti
 Mohanty,  Shri  G.
 Mohiuddin,  Shri
 Morarka,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Murti,  Shri,  M.  S.
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri,  D.  J.
 Nayar,  Dr.  Sushila
 Nehru,  Shri  Jawaharle
 Paliwal,  Shri
 Panna  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  K.  ८.
 Patel,  Shri  Chhotubhaj
 Patel,  Shri  ९.  R.
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 Patil,  ShriD.s.
 Patil,  ShriJ.  S.
 Patil,  ShriS.  8.
 Patnaik,  Shri,  8.  C.
 Pattabhi  Raman,  ShriC.  R.
 Pratap  Singh,  Shri
 Raghunath  Singh,  Shri
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri
 Rane,  Shri
 Rao,  Shri  Muthyal
 Rao,  Shri  Ramapathi
 Rao,  Shri  Thirumale
 Reddy,  Shri  K.  rom
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Samanta,  Shri  S.C,
 Samnani,  Shri
 Sarat,  Shri  Sham  Lal
 Satyabhama  Devi,  Shrimatj
 Sen,  Shri  P.  G.
 Shankaraiya,  Shri
 Shashi  Ranjan,  Shri
 Sheo  Narain,  Shri
 Shree  Narayan  Das  Shrj

 Committee  on  762 Public  Undertakings

 Shyam  Kumari  Devi,  Shrimati
 Singh,  ShriD.  N.
 Sinha,  Shri  Satya  Narayan
 Sinha,  Shrimati  Ramdulari
 Sinhasan  Sirgh,  Shri
 Sonavane,  Shri
 Soy,  Shri  H  .C.
 Subramanyam,  Shri  T.
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Thimmaiah,  Shri
 Tiwary,  Shri  D.  N.
 Tiwary,  Shri  K.N.
 Tiwary,  र्,  S.
 Tombi,  Shri
 Tula  Ram,  Shri
 Uikey,  Shri
 Varma,  Shri  Ravindra
 Veerabasappa,  Shri
 Venkatasubbaiah,  Shri  P.
 Verma,  S  Balgovind
 Wadiwa,  Shri
 Yadav,  ShriRam  Harkh
 Yadava,  Shr.  B.  P.

 .  .

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  resuit  of
 the  division  is:  Ayes  29;  Noes  123.

 The  motion  was  negatived.

 Shri  Prabhat  Kar  (Hooghly):  They
 do  not  want  efficient  functioning.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 That  in  the  motion,—

 in  clause  (da)  of  paragraph  ca
 omit—

 “and  as  may  be  allotted  to  the
 Committee  by  the  Speaker
 from  time  to  time”  (17).

 The  motion  was  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendments
 Nos.  18,  19,  20  and  2l  are  barred  in

 view  of  the  Government  amendmeat
 already  accepted.  J  shall  now  put
 amendment  No.  22  to  the  vote  of  the
 House.

 The  question  is:

 That  in  the  motion,—

 in  paragraph  (3),  after  the  existing
 proviso,  insert,—

 “Provided  further  that  the
 Chairman  of  the  Committee

 be  from  amongst  the  mem-
 bers  of  the  Opposition
 Party.”  (22).

 The  Lok  Sabha  divided.

 **One  name  could  not  be  recorded.
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 Division  No.  7]
 Aney,  Dr.  M.S.
 Banerjee,  ShriS.  M.
 Chaudhuri,  Shri  Tridib  Kumar
 Daji,  Shri
 Dwivedy,  Shri  Surendranath
 Gayatri  Devi,  Shrimati
 Ghosh,  Shri  P.  K.
 Gokaran  Prasad,  Shri
 Gupta,  Shri  Indrajit
 Bimmatsinbji,  Shri

 Abdul  Wahid,  Shri  T.
 Alva,  Shri  A.  5.
 Anjanappa,  Shri
 Azad,  Shri  Bhagwat  Jha
 Bal  Krishna  Sirgh,  Shri
 Barkataki,  Shrimati  Renuke
 Basumatari,  Shri
 Besra,  Shri
 Bhagat,  Shri  8.  R.
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhatkar,  Shri
 Bhattacharyya,  SbriC.  K.
 Bist,  ShriJ.B.S,
 Borooah,  Shri  P.  C.
 Brahm  Prakash,  Shri
 Brajcishwar  Prasad,  Shri
 Brij  Raj  Singh-Kotah,  Shri
 Chakraverti,  Shri  P.  R.
 Chanda,  Shrimati  Jyotsna
 Chandrasekher,  S  brjmati
 Chavda,  Shrimati
 Chuni  Lal,  Shri
 Das,  Shri  B.  K.

 Shri  Sudhangu

 Deo  Bhanj,  Shri  P.  C.
 Dighe,  Shri
 Gahmari,  Shri Gandhi,  Shri  8, ga  Devi,  Shrimati
 Guha,  Shri  A.  rom
 Gupta,  Shri  Shiv  Charan
 Hajarnavis,  Shri
 Hanumanthaiya,  Shri
 Hazarika,  ShriJ.N.
 Hem  Raj,  Shri
 Jadhav,  Shri  M.  L.
 Jamunadevi,  Shrimati
 Jedhe,  Shri
 Joshi,  Shrimati  Subhadra
 Jyotishi,  Shri  J.  P.
 Kamble,  Shri
 Kedaria,  Shri  C.  M.

 KARTIKA  29,  885  (SAKA)
 Public  Undertakings

 AYES

 Jha,  Shri  Yegendra
 Kachhavaiya,  Shri
 Kakkar,  Shri  Gauri  Shanker
 Kapur  Sirgh,  Shri
 Kar,  Shri  Prabhat
 Lahri  Singh,  Shri
 Maurya,  Shri
 Mehta,  Shri  Jashvant
 Mukerjee,  Shri  H.N.
 Nair,  Shri  Vasudevan

 NOES

 Khanna,  Shri  Mehr  Chand
 Kindar  Lal,  Shri
 Kripa  Shankar,  Shri
 Krishna,  ShriM.  R.
 K-ishnimichari,  Shri  T.  द:
 Lakshmikanthamma,  Shrimati
 Lalit  Sen,  Shri
 Laskar,  ShriN.  ्,
 Laxmi  Bai,  Shrimati
 Mahadeva  Prasad,  Dr.
 Malaichami,  Shri
 Malhotra,  Shri  Inder  J.
 Mallick,  Shri
 Mandal,  Dr.  P.
 Mantri,  Shri
 Masuriya  Din,  Shri
 Mirimata,  Shrimati
 Mirza,  Shri  Bakar  Ali
 Mishra,  Shri  Bibhuti
 Mobha:ity,  Shri  G.
 Mohiuddin,  Shri
 Morarka,  Shri
 More,  Shri  K.  L.
 Murti,  Shri  M.  5.
 Muthiah,  Shri
 Naik,  Shri  D.  J.
 Nayar,  D..  Sushila
 Nehru,  Shri  Jawaharlal
 Paliwal,  Shri
 Panna  Lal,  Shri
 Pant,  Shri  K.  ८.
 Patel,  Shri  Chhotubhaj
 Patel,  Shri  P.  R.
 Patil,  Shri  0.  5.
 Patil,  Shri  J.S.
 Patil,  Shri  5.  B.
 Patnaik,  Shri  8.  com
 Pattabhi  Raman,  ShriC.R.
 Pratap  Singh,  Shri
 Raghunath  Singh,  Shri
 Raj  Deo  Singh,  Shri

 Committee  on
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 Ranga,  Shri

 Reddy,  Shri  Narasimha
 Sen,  Dr.  Ranen
 Swamy,  Shri  M.  V.
 Trivedi,  Shri  U.  M.
 Utiya,  Shri
 Vishram  Prasad,  Shri
 Wadiwa,  Shri

 e

 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri
 Rane,  Shri
 Rao,  Shri  Muthyal
 Rao,  Shri  Ramapathi
 Rao,  Shri  Thirumals
 Reddy,  Shri  K.  C.
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Samanta,  5  S.C.
 SamNani,  Shri
 Saraf,  Shri  Sham  Lal
 Satyabhama  Devi,  Shrimati
 Sen,  Shri  P.  G.
 Shankaraiva,  Shri
 Shashi  Ranjan,  Shri
 Sheo  Narain,  Shri
 Shree  Narayan  Das,  Shri
 Shyam  Kumari  Devi,  Shrimati
 Singh,  Shrib.N.
 Sinhg,  Shri  Satya  Narayan
 Sinha,  Shrimati  Ramdulari
 Sinhasan  Singh,  Shri
 Sonavane,  Shri
 Soy,  Shri  H.C.
 Subramanyam,  Shri  T.
 Swamy,  Shri  M.  P.
 Thimmaiah,  Shri
 Tiwary,  Shri  Do.  N.
 Tiwary,  Shri  K.  N.
 Tiwary,  Shri  R.  5.
 Tombi,  $
 Tula  Ram,  Shri
 Tyagi,  Shri
 Uikey,  Shri
 Varma,  Shri  Ravindre
 Veerabasappa,  Shri
 Venkatasiibbaiah,  Shri  P.
 Verma,  Shri  Balgovind
 Yadav,  Shri  Ram  Herkh
 Yadava,  Shri  B.  P.

 _—_——-
 *One  name  could  not  be  recorded.

 on.
 3428(Ai)  L.S.D—8,

 There  are
 ५४७

 a  act  provides  for  the  al-
 lowance  of  a  development  rebate  to



 765,  Motions  re:

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  result  of
 the  division  is:

 Ayes  29;  Noes  124,
 The  motion  was  negatived.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Regarding amendment  No.  23  the  Minister  has
 already  made  it  clear  that  the  rules
 will  apply.  I  hope  the  hon.  Member is  not  Pressing  it.
 The  amendment  was,  by  leave,  with-

 drawn.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment No.  24  has  already  been  covered.

 The  amendment  was  by  leave,  with-
 drawn.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendment
 No.  25  has  already  been  disposed  cf.
 We  have,  also,  already  accepted
 amendment  No,  28.  Then,  there  is  a
 Government  amendment  to  the  Sche-
 dule.  I  shall  put  it  to  the  vote  of  the
 House.  The  question  is:

 That  in  the  motion,

 in  PART  II  of  the  Schedule,
 omit  “other  than  the  Public

 Undertakings  included  in
 Part  III  hereof”.  (27).

 The  motion  was  adopted.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now
 put  the  motion,  as  amended,  to  the
 vote  of  the  House.  The  question  is:

 l.  “That  a  Committee  of  this
 House  to  be  called  the  Committee
 on  Publ‘c  Undertakings  be  consti-
 tuted  with  ten  members  who  shall
 be  elected  from  among  the  mem-
 bers  of  this  Housé  according  to
 the  principle  of  proportional  re-
 Presentation  by  means  of  the
 single  transferable  vote.

 (2)  That  the  functions  of  the
 Committee  shall  be:

 (a)  to  examine  the  reports
 and  accounts  of  the  Public  Un-
 dertakings  specified  in  the  Sche-

 “Awe;
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 (b)  to  examine  the  reports  if
 any,  of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor-General  on  the  Public  Un- dertakings;

 (c)  to  examine,  in  the  context
 of  the  autonomy  and  efficiency of  the  Public  Undertakings,  whe-
 ther  the  affairs  of  the  Public
 Undertakings  are  being  manag- ed  in  accordance  with  sound
 business  principles  and  prudent
 commercial  practices;  and

 (d)  such  other  functions  vested
 in  the  Public  Accounts  Commit-
 tee  and  the  Estimates  Committee
 in  relation  to  the  Public  Under-
 takings  specified  in  the  Schedule
 by  or  under  the  Rules  of  Proce-
 dure  and  Conduct  of  Business
 of  this  House  as  are  not  covered
 by  clause  (a),  (b)  and  (c)
 above  and  as  may  be  allotted  to
 the  Committee  by  the  Speaker
 from  time  to  time:

 Provided  that  the  Committee shall  not  exam  ne  and  investigate
 any  of  the  following  matters,
 namely:

 (i)  matters  of  major  Govern-
 ment  policy  as  distinct  from
 business  or  commercial  func-
 tions  of  the  Public  Under-

 takings;

 (ii)  matters  of  day-to-day  ad
 ministration;

 (iii)  matters  for  the  conside-
 ration  of  which  machinery  is
 established  by  any  special  statute
 under  which  8  particular  public
 undertaking  is  established.

 (3)  That  the  members  of  the
 Committee  shall  hold  office  for  the
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 Commitee  on

 Public  Undertakings
 duration  of  the  present  Lok
 Sabha.

 (4)  That  in  other  respects  the
 Rules  of  Procedure  of  this  House
 relating  to  Parliamentary  Com-
 mittees  shall  apply  with  such
 variations  and  modifications  as  the
 Speaker  may  make.

 SCHEDULE

 (List  of  Public  Undertakings)
 Part  I

 (Public  Undertaking,  established  by
 Central  Acts)

 l.  The  Damodar  Valley  Corpora-
 tion

 2.  The  Industrial  Finance  Corpora-
 tion

 3.  The  Indian  Airlines  Corpora-
 tion

 4.  The  Air  India  International
 5.  The  Life  Insurance  Corporation
 6.  The  Central  Warehousing  Cor-

 poration
 7.  Oil]  and  Natural  Gas  Com-

 mission,
 Part  II

 (Public  Undertakings  which  are
 Government  Companies  formed  un-

 der  the  Companies  Act)
 Every  Government  Company  whose

 annual  report  is  placed  before  the
 Houses  of  Parliament  under  sub-
 section  (l)  of  Section  69A  of  the
 Companies  Act,  1956.

 Part  [Il
 l.  Hindustan  Aircraft  Ban-

 galore
 Ltd.,

 2  Bharat  Electronics  Ltd.,  Banga-
 lore

 3.  Mazagon  Docks  Ltd.,  Bombay
 4.  Garden  Reach  Workshop  Ltd.,

 Calcutta.”
 The  motion  as  amended,  was

 adopted.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Then  we

 come  to  the  next  motion.  There  are
 428(Ai)  L.S.D.—8,

 885  (SAKA)  Income-Tax  768
 (Amendment)  Bill

 some  amendments  to  it.
 Pressing  his  amendment?

 Shri  Surendranath  Dwivedy:
 not  pressing  it.

 Is  anybody

 I  am

 Amendment  No.  3  was,  by  leave,
 withdrawn.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Guha
 पड  not  pressing  his  amendment.

 Amendment  No.  |  was,  by  leave,
 withdrawn.

 Mr  Deputy-Speaker:  Shrj  Chatur-
 vedi  is  not  here.  I  shall  put  his
 amendment  to  the  vote  of  the  House.
 The  question  is:

 That  in  the  motion,—

 for  “five  members”  substitute
 “six  members”.  (2)

 The  motion  was  negatived
 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  now

 put  the  original  motion  to  the  vote  of
 the  House.  The  question  is:

 “That  this  House  recommends
 to  Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha
 do  agree  to  nominate  five  mem-
 bers  from  Rajya  Sabha  to  associate
 with  the  Committee  on  Public
 Undertakings  and  on  the  constitu-
 tion  of  the  said  Committee  to  com-
 municate  to  this  House  the  names
 of  the  members  so  nominated  by
 Rajya  Sabha.”

 The  motion  was  adopted.

 6.0  hrs.

 INCOME-TAX  (AMENDMENT)
 BILL

 The  Minister  of  Planning  and  Minis-
 ter  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri
 B.  R,  Bhagat):  Sir,  I  beg  to  move:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Income-tax  Act,  96l,  be
 taken  into  consideration.”

 4s  hon,  Members  would  be  aware,  the
 'ncom:-tax  Act  provides  for  the  al-
 lowance  of  a  development  rebate  to


